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 ५  ५
 ह  क  aid  झ्  न  लाते  ले

 निजी
 केन्द्रों

 के  लिये  तो
 केन्द्रीय

 र  नर ६
 स्यार  सभी  अना वत् तंक  व्यय  तथा जाते हूँ  ?

 द्ग आवत्तंक  व्यय  का  ७५  प्रतिशत  मुहैय्या
 राज  बहादुर  मेरे

 रंगो  |
 विचार  में  तो  दिन  में  चलने  वाले  हवाई

 \—a  द
 ने  नेदा  क  इस  योजना  के  अन्तर्गत  किसी

 प्रस्तुत  का  सम्बन्ध  इस  प्रस्थापना  से  भी  धन  के  प्राप्त  किये  जाने  ही  आदा  नहीं

 है  कि  उड्डयन  awa  के  वायुयानों  को  की  जाती अतः  इस  प्रकार  का  प्रश्न  नहीं

 डाक  ले  जान  के  काम  में  लगाया  जाय  |

 मूल  पशुपालन  केन्द्र
 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  श्रीमान

 *
 १७१२.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि  क्या  ये  मूल

 पालन  केन्द्र  गो संवर्धन  समिति  at क्या  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  ae  बतलाने  क  गत  दे  द

 की  कृपा  करेंगे  :  सिफ़ारिशों के  अनुसार  खौले  गये  थे  ?

 सन्  १९५०-५१  और  १९५१-
 श्री  कर मरकर :

 मेरा  विचार

 ५२  में  पशुओं  के  विरासत  लिये
 ag  केन्द्र  राज्य  सरकारों  की  सिफ़ारिशों

 विभिन्न  राज्यों  में  कितने  मूल  पशुपालन

 केन्द्र  खोले  गय  और  सन्  १९५२-५३
 के  अनुसार  खोले  गये  किन्तु  मुझे  इस

 get  के  लिये  सूचना  चाहिय े|
 में  और  कितने  केन्द्र  खोले  जाने  वाले हें  ;

 क्या  निजी  केन्द्रों  को  प्रोत्साहन  श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :

 में  ज्ञात  कर

 तथा  आर्थिक  सहायता  दी  गई  ;  सकता हूं  कि
 क्या

 उन
 fet  मूल  पशुपालन

 निजी  केन्द्रों  को  सहायता  दिये  केन्द्रों  को  सहयता  देने  के  लिये  सरकार

 जाने  को  दत्त  क्या  हैं  और  के  पास  कुछ  और  प्रर्थना-पत्र  पहुंचे  थे  ?

 पहले से  खोले  हुए  केन्द्रों  में  से  श्री  कर मरकर  :  अभी  उल्लिखित  २२

 कौन  कौन  से  आत्म  निर्भर  हो  चके  हूँ  ?
 के  अतिरिक्त  और  प्रर्थना-पत्र  ?

 श्री उद्योग  उपमंत्री  एस०  alo  सामन्त  :  जी  हां  |

 सन्  १९५०-५१  में
 श्री  कर मरकर  मझ  qa  सूचना

 कोई  भी  he  दीं  खोला  गया  ।  सन्  244 2-
 मिलनी  चाहिये  ।

 ५२  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसे  ९२  केन्द्रों
 ~  श्री  दाभी  :  बम्बई  राज्य  में  किन

 की  स्वीकृति  दी  थी  जिन  में  से  अभी  ५५
 स्थानों पर  ये  केन्द्र  खोले  गये  हूँ  ?

 केन्द्रों  को  खोला  गया  और  दोष  ३७

 केन्द्र  अब  खुलने  वाले  हैं  ।  सन  १९५२-५३  श्री  करमरकर  :  बम्बई  राज्य  में

 में  इन  ही  ९२  केन्द्रों  को  चालू  रखा  सरकारी  संस्थाओं  के  अन्तर्गत  चलाये  गये

 और  कोई  नया  केन्द्र  नहीं  खोला  जायेगा  |  केन्द्रों  की  संख्या  सात  और  निजी  केन्द्र
 s  ~

 भाग  (  )  के  उत्तर  में  एक  किन्तु  में  यह  देखना  चाहता  हूं

 उल्लिखित  Qs  केन्द्रों  में  २२३  निजी  केन्द्र
 कि  किन  विशेष  जगहों  में  इन  केन्द्रों  को

 भी  सम्मिलित  हूँ  ।  चलाया  गया हूँ  ।
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 श्री  एस०  सी०  सामन्त :  ज्ञातਂ  सारंग घर  में

 कर  सकता हूं  कि  क्या  गौसंवर्धन  समिति  ज्ञात  करना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य

 में  इन  संस्थाओं  की  संख्या  कितनी है  ? की
 केन्द्रीय

 का  कायें इन  मूल

 फार्मों  के  विकास  के  अधिकार-क्षेत्र  में
 श्री  करमरकर  2  सरकारी  संस्थाओं

 आता ह
 ?

 की  संख्या दो  हैं  ।
 श्री  कर मरकर  :  में  प्रश्न  को  नहीं

 समझ  पाया  ॥  श्री  एन०  सामना  में  ज्ञात  करना

 चाहता  हूं  कि  कुर्ग  में  इस  प्रकार की  कितनी

 श्री  एस०  ato  सामन्त  में  ज्ञात  संस्थायें  हें  ?

 सकता  हुं  कि  केन्द्रीय  गो संवर्धन

 श्री  कर मरकर  :  में  सदन  पटल  पर
 समिति  इन  केन्द्रों  का  aa  चला  रही हूँ  ?

 एक  विवरण  रखा  दूंगा  जिसमें  इन  संस्थाओं
 श्री  कर मरकर  :

 सरकार  ही  यह  काम  करती हें  ।  में  स्वयं
 की  राज्यवार  संख्या  दी  गई  होगी  ।

 इस  का  पता  चलाना  चाहता  हूं  टीसियों  का  आक्रमण

 कि  क्या  हम  ने  इस  विषय  में  गोसंवर्धन

 का  परामशं  भी  लिया  है  ।  संभवतः
 219.0 23.0  डा०  राम  सभग  सिंह  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 हमने  परामर्श  लिया  हैं  ।

 करेंगे  :

 श्री  एस०  alo  राम स्वामी  नचा

 मद्रास  राज्य  में  कुछ  केन्द्र  हैं  ?  यदि  at
 क्या  इन  गर्मियों  में  भारत  पर

 विदेशी  टिड्डी  दल  आक्रमण  हुआ तो  कितने  और  कहाँ  कहां  ?

 श्री  कर मरकर :  निजी  संस्थाओं  के

 केन्द्र  ;  सरकारी  संस्थाओं  के
 यदि  तो  कितनी  बार

 टट्टियों  ने  आक्रमण  किया  और
 अंतगर्त--सात  केन्द्र  :  किन्तु  जगहों

 q

 नाम  बताने  के  लिये  qt  सूचना  मिलनी  क्या  टिड्डी  दल  के  इन  आक्रमणों

 चाहिये  ।  से  यहां  को  फसलों  और  यहां  के  पौधों  को

 |
 कोई  हानि  पहुंची  है  ?

 श्री  बेलायधघन  श्रीमान  ज्ञात

 कर  सकता  ह  कि  क्या  इस  योजना  की
 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री

 AMYACAT  केन्द्र  द्वारा  ही  पुरी
 सो

 रही
 करमरकर  )  जी

 अथवा  राज्य  भी  इसके  व्यय  में  कुछ

 (=)  ql हाथ  बटाते  हैं  ?

 थ्रो  कर मरकर
 जी  श्रीमान  ।

 मुख्य  प्रत

 के  उत्तर  में  मैं  बतला  चुका  हूं  कि  निजी  डा०  राम  सुभग  fag:  में  ज्ञात

 ल् संस्थाओं  को  केन्द्र  द्वारा  सभी  गंगा  विवेक  कर  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  ने  टिड्डियों

 व्यय  तथा  आतंक  व्यय  का  ७५  प्रतिशत  के  इस  आक्रोश  को  रोकने  के  लिये  कोई

 दिये  जाते  ह  ।  मेरा  विचार  कि  afar  पग  उठाया  और  यदि  उठाया  है

 सरकारी  संस्थाओं  का  खर्चा  राज्य  भी  तो  उन्हें  इनके  आक्रमण  रोकने  में  कहां  तक

 उठाते  हें  ।  सफलता  प्राप्त
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 श्री  कर मरकर  :  हमारे पास  ऐसे  fears  सहयोग से  काम  करते NE
 ्य ame  है

 बर

 है
 उपकरण  मौजूद  हैं  जिन  से  हमें  टिड्डी  दल  Q

 के  टूट  पड़ने  की  चेतावनी  मिलती  और

 श्री  सारंग घर  क्या  सरकार  कों
 हम  उसी  उपकरण  द्वारा  राज्यों  को  भी

 चिंतित  करते  हें  और  इनके  अतिरिक्त  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  इधर  पिछे  दिनों

 राज्यों  में  भी  ऐसे  उपकरण  मौजूद  हें  जिन  से  में  मणिपुर  राज्य  में  टिड्डियों  के
 दल  दिलाई

 दिये  और  उन  मुकाबला  करने  के
 उन्हें  चेतावनी  मिलती  रहती  वे  उनको

 सहायता  से  सक्रिय  रोकथाम  भी  कर  सकते  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 माननीय  सदस्यों  को  विदित  होगा  कि

 भारत  सरकार  ने  पदाधिकारियों  के  लिये
 श्री  कर मरकर :  हमें तो  इस  बात  का

 ज्ञान है  कि  मई  में  राजस्थान में  टिड्डियों
 इसके  प्रशिक्षण  की  पाठ  श्रेणियां  भी  खोल

 के  दल  दिखाई  दिये  मणिपुर  के

 रखी  ऑर  १९५०-५१  में  तथा  मई
 सम्बन्ध  में  में  देखकर  बता  दूंगा  |

 १९५२  में  राज्य-पदाधिकारियों  को  टिड्डी मार

 कार्य  चालन  में  प्रशिक्षित  भी  किया  गया  श्री  एल०  जे०  सिंह :  में  ज्ञात  कर

 सकता  कि  अभी  हाल  में  मणिपुर  के

 उत्तरी  और  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रों  में
 डा०  राम  सुभग  में  ज्ञात  कर

 pa
 न

 के  आक्रमण  से  कितनी  हानि हुई  थी  ?
 सकता  हूं  कि  क्या  इस  वर्ष  टिड्डी  दल

 आक्रमण  का  ज़ोरदार  मुकाबला  हुआ  था  ?  श्री  मुझे  इसके  पूर्व

 सूचना  मिलनी  चाहिये  ।

 श्री  करमरकर  :  इस  वर्ष  के  टिड्डी
 प्रशीतित  सामान

 दल  के  आक्रमण  की  पहली  विशेषता  यह

 थी  fe  उन  के  आक्रमण  कहीं  और
 * 219 Qu,  श्री  बी०  के०  दास  :  क्या

 बिखरे  हुये  और  दूसरो  विशेषता  यह  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  कीं

 थी  कि  खतों  में  कोई  भी  फसलें  नहीं  थीं
 कृपा  करेंगे  :

 जिन  पर  वे  आक्रमण  कर  लेते  |
 भारत  में  प्रशीतित  भंडारों  की

 डा०  राम  सुलग  सिंह  में  ज्ञात  कर  संख्या  कितनी  है  उन  के  स्थान  कहां

 सकता हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  कहां  पर

 टिड्डियों  के  इन  आक्रमणों  को  दबाने  को
 भंडारों  गुंजाइश

 दृष्टि  से  विदेशों  में  होने  आक्रमणों
 तथा

 से  कोई  बात  सीख  कर  यहां  लाग  की  थी  ।

 श्री  मेरे  पास  इसकी  कोई
 उन  भंडारों  में  किन  किन

 वस्तुओं  को  ठंडा  रखा  जाता है  ? भी
 सुचना  नहीं  किन्तु  मुझे  याद है  कि  हम

 ने  इस  काम  के  लिये  un  नियोग  ईरान  तथा  उद्योग  उपमंत्री
 भेजा था  ty

 :  एक  विवरण  जिसमें

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  विचार  है  कि  यह  सब  सूचना  दी  गई  सदन  पटल  पर

 विगत  दो-तीन  महीनों  में  इस  सम्बन्ध  में  रखा  जाता  परिशिष्ट  ८,

 अनेक  प्रदान  पूछे  गये  थे  ।  उनके  पास  नियमित  अनुबन्ध  संख्या  २१]  ।



 Qu <  5  मोदी  TST  १४  जुलाई  १९५२  मौखिक  उत्तर  २५६४

 एक  प्रशीतित  भंडार  में  अवसर  कृपा  करेंगी  कि  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि

 ३,५००  मन  समा  सकते  हें  ।  न्यूज़ीलैंड  की  कई  एक  निजी
 )

 (7)  खोज  बाले  तथा  खाने  के
 संस्थाओं  ने  भारत  सरकार  से  यह  निवेदन

 किया हं  कि  वह  प्रतिवर्ष  ६०  से
 और  मिलो

 और  मांस  और  अन्य  नम्बर  खाद्य  पदार्थ  |
 १००  तक  को  संख्या  में  लड़कियां  भेजा

 करे  जो  वहां  की  उन  निजी  संस्थाओं  के

 श्री  बी०  के०  दास : म  ज्ञात  कर
 खच  से  dt  उनकी  संस्थाओं  में  तीन  वर्षों

 सकता  हूं  कि  व्या  ये  भंडार  सरकार के  तक  की  परिवीक्षा  प्रशिक्षा  ग्रहण  किया

 अभिकरणों अपने  हें  अथवा  किन्हीं  नदी ~  करेंगी ?
 द्वारा  सरकार  को  ऋण  के  रूप  में  दिये  जा

 यदि  तो  सरकार ने
 चुके

 हूँ  ?

 श्री  कर मरकर :  मेरे  विचार  में
 न्यूजीलैंड  की  इस  पेशकश  को  स्वीकार

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निश्चय
 सरकार  अपना  कोई  भो  भंडार

 किया हैं  ?

 किन्तु  में  देखकर  बता  दूंगा  ।
 स्वास्थ्य  मंत्री  ही  अमृत  कौर )

 श्री
 ato  Fo  में  ज्ञात  कर

 भारत  सरकार  के  पास  इस  प्रकार

 सकता  हुं  कि  क्या  इस  बात  का
 का  कोई  भी  निवेदन  नहीं  पहुंचा  यों

 कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  भंडार
 तो  यह  समझा  जाता  fe  अखिल

 का
 समुचित  सुरक्षण  न  होने  के  कारण

 भारतीय  महिला  सम्मेलन  के  विचाराधीन
 नष्ट  हो  जाने  वस्तुओं  को  कितनी

 एक  ऐसी  योजना  जिस  के  अंतगर्त

 प्रतिवर्ष  ६०  से  १००  तक  संख्या  में

 श्री  कर मरकर :  मेरे  पास  समय  भारतीय  लड़कियां  ates

 an  भेजी  जायेंगी  जहां  उन्हें  दो-तीन  वर्षों  की

 श्री  बी०  कठ  दास  :  में  ज्ञात  कर  प्रसूतिका  प्रशिक्षा  दी  और  उस

 प्रशिक्षा  पर  जो  कुछ  भी  धन  व्यय  होगा सकता  हूं  कि  क्या  इन  भंडारों  की  गुंजाइश

 बढ़ाने  के  सरकार  के  समक्ष  कोई
 वह  व्यक्तिगत  दान राशि  से  पूरा  किया

 जायेगा । विकास  कार्यक्रम हैं  ?

 श्री  कर मरकर :  मुझे  पू  सूचना  wet  नहीं  उठता  ।

 चाहिय े।  डा०  राम  सुभग
 में  ज्ञात  कर

 श्री  पट  रिया  क्या  सरकार  इन a  सकता  हूं  कि  क्या  यह  योजना  पूरी  तरह
 भंडारों  की  निगरानी  करती a  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन  से

 ह्
 ?

 ही  सम्बद्ध  अथवा  उस  A  सरकार  का

 श्री  कर मरकर :
 मेरा

 भी  ऐसा  ही
 भी  कुछ  हाथ  है  ?

 हूँ  किन्तु  में  देख  कर  बता
 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  ज़ी

 प्रसूतिका  परिषेविकायें
 सरकार  का  उस  पे शंक दा

 के
 साथ

 * 21926.  डा०  राम  सुलग
 Tart

 कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  तो  शुद्ध
 क्या  स्वास्थ्य  सजाव  यह  बतलाने की  रूप से  एक  निजी  योजना और  इस
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 का  सम्बन्ध  अखिल  भारतीय  महिला  त्न  ल re
 न  श्री  सतीश  चन्द्र

 :
 दो  नमूने  तो

 तथा  न्यूजीलैंड  की  महिला  संस्थाओं  के  साथ
 a

 जा  चुके  किन्तु  नमूना  नहीं

 @  |  बनाया  जायेगा  ।  तीसरे  नमूने

 फासले  का  काम  हो  जाता  वह  उन

 समुद्र  तथा  डायमंड हायर  के  बीच  के  दो  नमूनों  को  विस्तार  देने  से  ही  प्रा

 नो गम्य  नन  किया  जा  चुका  है  ।  इन  नमूनों  पर  प्रयोग

 किए  जा  रहे  हैं  और  आशा  की  जाती हूँ
 FRO.  डा०  राम  सारा  सिह  बया  कि  १९५३  के  अन्त  तक  यह  काम  पूरा

 यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  कपा  हो  जायगा

 करेंगे  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  कलकत्ता

 पोर्ट  कमिश्नरों  पत्तन  आयुक्तो ं)  डा०  राम  सभग च्झ्  सिंह  :  में  ज्ञात  कर

 ने  सर  क्लाड  इंगलीस का  यह  सकता  हूं  कि  इन  नमूनों  के  निर्माण  पर

 स्व  र  किया  है  कि  समुद्र  तथा  डायमंड
 कितना  धन  व्यय  किया  जाने  वाला

 wat  के  एक  नौ गम्य  जल मागं
 तथा  नहर  के  खोदने  पर  कितना  घन

 बनाया  जा  सकता  हैं  ?
 व्यय  होगा

 ?

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  श्री  सतीश  चन्द  :
 हर  नमूनों के  निर्माण

 सतीश  :  सर  Fors  इंगलीस  की  यह  के  लिए  ९,८१,०००  रुपये  की  राशि  स्वीकृत

 राय  थी  कि  उस  खाड़ी  के  की  जा  चुकी  थी  ।  काम  चल  रहा

 निचले  भाग  में  होकर के
 और  पोतवहन  के  लिए  नहर  बनवाने  का

 इन एक  जलमागें  at  पक्का  किया  कोई  भी  wet  नहीं  क्योंकि

 जा  सकता हैं  और  यह  भी  fe  दामोदर  नमूनों  के  बनाने  का  अभिप्राय  है

 के  चौखटे और  कलकत्ता के  बीच  की  कि  स्वयं  नदी  को  सुधारने  की

 नदी  यंत्रों  की  सहायता  सेਂ  नियंत्रण  से  पूरा  लाभ  उठाया  जाय  ।  नमूनों

 में  लाई  जा  सकती  है  ॥  पर  का  प्रयोग  सफल  हो  जाप  तो  कलकत्ता

 और  डायमंड  होकर  के  बीच  एक  नहर  का उन्होंने  इस  बात  की  सिफ़ारिश  की  थी

 कि  अध्ययन  तथा  अंतिम  निर्णय  के  लिए  निर्माण  करने  विचार  कतई  छोड़

 दिया  जायेगा  ।
 उक्त  नदी  के  तीन  नमूनों  को  तैयार  किया

 जाय  ।  चोटें  कमिश्नरों  आयुक्तो ं)
 श्री  मेघनाद  साहा :  में  ज्ञात  कर

 ने  उन  की  ag  सिफ़ारिश  स्वीकार  की  है

 और  कुछ  समय  से  केन्द्रीय  जल  तथा
 सकता  हुं  कि  किस  नाते  सर  क्लाड

 इंगलिश  से
 यह  निवेदन  किया  गया

 था  किः
 विद्युत  अनुसंधान

 वह  अपनी राय  दें में  तैयार  किए गये  उन  नमूनों  पर  प्रयोग

 भी  हो  रहे  हें
 ।  श्री  सती दा  चन्द्र  *  सर  क्लाड  इंग लि दा

 पुना  स्थित  अन्तर्देशीय  जल-मार्ग  अनुसंधान

 डा०  सुलग  सिंह  में  ज्ञात  कर  स्टेशन  के  संचालक  थे  ।  कुछ  समय  हुआ
 सकता  हं  कि  इन  नमूनों  का  निर्माण

 कि  वे  इस  सेवा  से  निवृत्त  हो  गए
 ।  इस

 जिसकी  ओर  निर्देश  किया  जा  चुका  के  १९४६  में  राय

 पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  गई  ।
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 श्री  मेघनाद  साहा  :  में  ज्ञात  कर  श्री  सतीश  चंद्र  पोत वहन  व्यवसाय

 सकता  हूं  कि  क्या  नमूने  के  तौर  पर  कुछ  और  भारतीय  नाविकों  की  भर्ती  को  प्रोत्साहन

 प्रयोग  किए  गए  और  क्या  सरकार  तब  देने  के  लिए  पहले  ही  कुछ  कार्यवाही  की  जा

 तक  उनकी  सिफ़ारिशों  वे  चाहे  कितनी  चुकी  gt  कूकता  और  विज्ञाखपत्तनम्

 बड़ी  स्वीकार  कर  सकती  ह  जब  तक  पोत घाटों  में  भद्रा  मेखला

 कुछ  एक  नमूने  के  प्रयोग  नहीं  किए  जाते  ?  नाम  के  दो  प्रशिक्षण  पोत  रखे  गये  हे  जिन

 श्री  सौदा  चन्द  सर  Fors  इंगलिश
 पर  भारतीयों  को  इस  समय  पोत वहन

 प्रशिक्षा  दी  जाती  ताकि  कालान्तर  में ने  भी  बिलकुल  इसी  पद्धति  पर  यह

 रिश  की  थी  कि  नमूने  के  प्रयोग  किए  जाने  वे  विदेशियों  का  स्थान  लें  ।

 चाहिए  ।  और  प्रयोग  किए  भी  जा  रहे  श्री  दामोदर  मेनन  में  ज्ञात  cone

 किन्तु  अभी  तक  कोई  निश्चय  नहीं  किया
 सकता  हूं  कि  भारत  में  किन  किन  केन्द्रों

 गया  |  से  नाविकों  कौ  भर्ती  की  जाती  हैं  ?

 भारतीय  स्वामित्व  वाले  पोत  श्री  सतीश  चंद्र  :  प्रायः  तटीय  प्रदेशों

 कै  AREA  Mt  दामोदर  मेनन  :  क्या  से  जिनमें  केरल  सम्मिलित  ही  वीं

 यातायात  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :  की  जाती हे  |

 भारतीय  स्वामित्व  के  पोतों  पर  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  में

 नियुक्त  नाविकों  की  संख्या  कितनी  तथा
 ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि  पाकिस्तानी

 उन  में  से  भारतीय  प्रजाजनों
 स्वामित्व  के  पोतों  पर  कुछ  भारतीय

 की  संख्या  कितनी  है  ?
 भी  काम  करते  हें  ?

 श्री  सती दा  चंद्र  मैं  पाकिस्तानी प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  ( sty

 सतीश  :  भारतीय  स्वामित्व  के
 स्वामित्व

 के
 पोतों

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी

 पोतों पर  प्रति  वर्ष  लगभग  ७,०००  नाविकों  नहीं  कह  सकता  |

 को
 काम  दिया

 जाता  हूँ  ।
 श्री  अच्चुथन :  मे  ज्ञात  कर  सकता

 लगभग  3,000  |  हूं  कि  हम  कब  इस  सम्बन्ध में

 श्री  दामोदर  मेनन :  में  ज्ञात  कर
 तथा  भारतीयकरण  कीਂ  आशा  करेंगे  ?

 सकता  हूं  कि  इन  नाविकों  में  से  पाकिस्तान
 श्री  सतीष  चार  इस  बात  को

 के  नागरिकों  की  संख्या  कितनी  है  ?  अच्छा  तरह  से  नहीं  जानता  ।  इस  प्रकार

 सोचा  गया
 स्  fe  उपरोक्त  पोतों  स श्री  सिद्ध  चंद्र  :  fara  जाने  वाले  Q

 पोतों  पर
 सम्बद्ध  तटीय  उपकरणों  को  स्थापना  कर  के

 2324  और  अन्तर्देशीय

 पोतों  पर  ५३२
 इन  सुविधाओं  में  वुद्धि  की  जायेगीਂ  ताकि

 प्रशिक्षार्थियों  को  aga  बड़ी  संख्या  में

 श्री  दामोदर  मेनन  :  में  ज्ञात  कर  लिया  जा  सके  ।  इसके  उन

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  बात  की  पदधारी  नाविकों  को  जो  युद्ध  के

 ओर  ध्यान  दे  रही  ह  कि  भारतीय  स्वामित्व  पश्चात्  पदच्युत  किए  गये  यथासंभव

 के  पोतों  पर  केवल  भारतीय  प्रजाजनों  को  भारतीय  स्वामित्व  के  पोत  सेवायों  में

 ही  नाविक  ar  काम  दिया  जाय  ?  काम  दया  जायेगा  ।
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 मेसी  Vo  एच०  व्हीलर  एण्ड  को
 ०  के  अपराध  में  कितने  अभियोग  चलायें  wa

 2 92e  शो  घिद्यालंकार  कया  रल  और

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 इन  अभियोगों  में

 से
 कितने  एक

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  अपराध  सिद्ध  निकले ?

 लाई जा  चुकी  हैं  कि  मैसेज  ए०  एच०
 संचरण  उपमंत्री  राज  :

 व्हीलर  एण्ड  को०  नाम  का  साथ
 सन  १९५०-५१  और  १९५१-५२  में  भारत

 स्टेशनों  पर  की  अपनी  दुकानों  पर  बिकने
 भर  में  डाक-पदाधिकारियों  के  विरूद्ध  चलाय

 वाली  पुस्तकों  के  अधिक  दाम  लिया
 गये  अभियोगों  को  संख्या  क्रमशः  ६१९

 करता  है  ;  तथा
 और  ७५९  थी  ।  एक  जिस  म

 प्रत्येक  राज्य  सम्बन्धी  आंकड़  दिय  गय यदि  at, तो  सरकार इस  मामले

 म
 क्या  कार्यवाही करना  चाह  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  &  |

 परिशिष्ट  ८,  अनबया  संख्या  221]

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  ख  द ( ort

 सन्  १९५०-५१  १२७  ओर
 aaa  जी  नहीं  ।

 सन  १९५१-५२ में  १०६  अभियोग

 सिद्ध  निकले  एक  विवरण  जिस प्रश्न  नहीं  उठता  ।  यों तो  यदि

 विशिष्ट  उदाहरण  सरकार  के  ध्यानਂ  में  राज्यवार  आंकड़े  दिय  गये  सदन  पटल

 जायें  at  उचित  कार्यवाही  की  पर  रखा  जाता ह  परिशिष्ट  ¢;

 जायेगी  ।  अनुबन्ध  संख्या  २३

 बवलायधन  :  म॑  ज्ञात कर  AF  g  श्री  एन०  पी०  सिन्हा  म॑  ज्ञात  कर

 कि  क्या  सरकार ने  इन  दुकानों पर  बिकने  सकता  हूं  कि  इन  सभी  अभियोगों  में  कुछ
 वाल  पुस्तक-साहित्य  पर  कुछ  लगा

 कितनी  धनराशि  अन्तग्रंस्त  ह
 ?

 रखी है  ?

 श्री  राज  बहादर  मूझे  aes  मं
 श्री  सतीश  चन्द्र  यह  मामला  तो

 देख-बुझे  बिना  बता  नहीं  सकता |
 स्थानीय  रेल-प्रशासनों  से  सम्बंधित

 मोटे  तौर  पर  यहीं  कहा जा  सकता  हैं  कि
 श्री  रवय्या  :  क्या  यह  तथ्य  है  कि

 इन  दुकानों  पर  वे  ही  पुस्तक  बेची  जाती  अमृतसर  स्थित  डी०  एल०  ओ०  नाम

 हूं जो  अच्छी  और  बिष्ट  होने  के  साथ-साथ  कार्यालय  में  ए०  पी०  एम०  जी०

 यात्रियों  की  मनपसन्द  भी  हें  ।  द्वारा  ६४

 लाख  पत्र  एवं  अन्य  वस्तुयें  नष्ट की  गई ?
 कमंचारो

 *
 Re Xo  श्री  एन०  पी०  सिन्हा  :  क्या  श्री  राज  बहादुर :  प्रमुख  प्रशन  BT

 चार  एवं  धन  हड़प
 किये  जान  से

 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 सम्बंधित  मामलों  पर  ही  पूछा  गया  a

 सन्  १९५०-५१  तथा  १९५१-५२  चूंकि इस  में  गुमनाम  पत्र  कार्यालय  म  रद
 Cc  ~

 प्रत्येक  राज्य  डाक  कर्मचारियों  पर  ये  एवं  फाड़  कर  फेंके  गयें  पत्रों  के

 सार्वजनिक  धन  के  दुरुपयोग  अथवा  हड़पने  सम्बन्ध में  सूचना  मांगी  जा  रही  अतः
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 रल  इजन माननीय  सदस्य  का  ma  बिलकुल  भिन्न

 ह्  ort *
 १७२२  का प एन०  एस०  नायर

 श्री  रघबय्या  :  उस  को  इस  काम  का  14  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 क

 कया  दण्ड  मिला  करेंगे

 श्री  राज  बहादुर :  प्रीत  नहं  उठता  क्या  ने  कुछ  इंजनों

 अध्यक्ष  मुख्य  प्रश्न  का  निर्माण  किया  और  यदि  किया  ह

 जनक  धन  के  दुरूपयोग  एवं  हड़प  किय  तो उन  की  संख्या  कितनी  ह  ;

 जान  |  सूचना  तक*  सीमित  afaaitey  ने
 अतः  इस  में  डाक  विभाग  के के  अन्य  अपराध

 इंजनों के  उत्पादन-परिव्यय  के  सम्बन्ध  में

 नहीं  आते  ।
 कोई  ज्ञापन  तैयार  किया  हे  ;

 शना  रवय्या  मरा  शरर  यह  था
 क्या  इंजन  फैक्टरी

 कि  मनी  आमेर  सहित  ६४  लाख  पत्र  बर्बाद  लोकोमोटिव  और

 किये जा  चुके  थे  |  क  क  के  के
 च

 इंजनों  के  उत्पादन-परिव्यय

 अध्यक्ष  महोदय :  तब  यह  दुरूपयोग  में  कोई  अन्तर  ह  ;  और

 में  सम्मिलित है  ।
 क्या  इंजनों  तथा  इंजनों  के

 परसों  के  उत्पादन-परिव्यय  के  सम्बन्ध  में श्री  राज  बहादुर  रोमान  मुझे
 पु

 सूचना  मिलनी  चाहिये  ।  टेलकोਂ  तथा  रेल  प्रशासन  के  बीच  कोई

 झगड़ा  चल  रहा हे
 ?

 पंडित  डी०  एन०  तिबारी  :  क्या  उन

 प्रधान  मंत्री  के  सभा-सचिव लोगों  के  जो  प्राविधिक  कारणों  a

 दण्ड  से  बच  कोई  किये  वाही  की  सतो  चन्द्र )  जी  जून  ९९५२

 के  अन्त  तक  द्वारा  १९  इंजन  भज
 श्री  राज  बहादर  दोषमुक्त  व्यक्ति

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  संभव  नहीं
 गय

 हैं  ।  जी  भारत  सरकार तथा  मेस

 लिमिटेड  के  बीच  दिनांक
 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  का

 यह  प्रश्न  कि  कोई  भी  व्यक्ति
 २०  अगस्त  १९४७  को  दिये  गये  करार  कनी

 प्रथम  अनुसूची  के  अनुबन्ध  १  में  दिये  गये
 प्रभाव  अथवा  say  प्रकार  के  अन्य

 विधिक  कारणों  से  भले  ही  दोषमुक्त  हो
 आधार  पर  ही  में  निमित  होने

 वाले  इंजन  का  दाम  लगाया  जाता हैं  ;
 जाय  किन्तु  ठोस  रूप  से  उस  की  यही

 नैतिक  धारणा  होती  ह  कि  उस ने  अपराध
 और  उस  अनुसूची  की  एक  प्रति  रेल

 सम्बन्धी  स्थायी  वित्त  समिति  को  दिनांक
 किया है  ।  ऐसे  व्यक्तियों के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  जा  चुकी
 २०  १९५०  को  हुई  बैठक  की

 कार्यवाही  के  ११-२५  तक  के  पृष्ठों  पर

 २७--संख्या  १)  आप  को  मिल श्री  राज  बहादर  एसे  मामलों में

 विभाग  की  ओर  से  कुछ  कार्यवाही  की  सकेगी--उक्त  रिपोर्टे  लोक  सभा  के

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  । जानी  चाहिये  किन्तु  इस  aad  का

 सविस्तार  उत्तर  देन  के  लिये  मझे  अलग  ह  जी  क्योंकि  वे  भिन्न  २

 सूचना  दी  जानी  चाहिये  ।
 प्रकार  के  इंजन  हैं  ।  इस  समय  चित्तरंजन
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 apa  बड़ी  लाइनों  पर  अध्यक्ष  महोदय :
 शान्ति

 ।

 चलने  वाले  और  छोटी  लाइनों  पर  जब वह  एक  बार  कह  चुके  हैं  कि  सरकार
 a

 चलने  वाले  इंजनों  का  निर्माण  करते  हैं  ।  नें  दो  करोड़  रुपये  लगाये  तो  यह

 उस  का
 जी  नहीं

 स्वाभाविक हे  कि  सरकार  को

 लाभ  मिल  सकेगा  ।

 श्री  एन०  एस०  नायर  :  क्या  सरकार

 श्री  एन०  एस०  नायर  :  मुझे की  यह  भी  नीति  &  कि  राष्ट्रीयकृत  रेलों

 में  निजी  सेवायों  को  प्रोत्साहन  दिया  अच्छी  तरह से  याद  है  कि  उक्त  धनराशि

 लग के  रूप  में  दी  गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रशासन  के  उच्च  अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उक्त

 ऋण के  रूप  में  दी  गई  ह  ? स्तर की  नीति  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठा  रहे

 मुझे  संदेह  है  कि  वह  इस  प्रशन
 श्री  सतीश  जी  ।

 के  उत्तर  में  नहीं  समा  सकता हूं  ।  वह
 उक्त  धनराशि  पूंजी  विनियोग  है  ऋण

 सूचनायें  प्रदान  पूछ  सकते हैं  |
 नहीं  ।

 श्री  एन०  एस०  FT  सरकार

 श्री  बी०  एस०  जमात  इस किसी  भी  समय  निकट  भविष्य  में

 फ़ैक्टरी  में  कितने  इंजनों  का  निर्माण  हो
 का राष्ट्रीयकरण करना  चाहती  है  ?

 सकता  है  ?

 सतीश  चन्द्र  :  सरकार

 ने  में  लगभग 2  करोड़  रुपये  श्री  सतीश  जब  इस  फैक्टरी

 की  पूंजी  लगा  रखी  हूं  ।.  आशा की  जाती  का  काम  पूरे  ज़ोरों  पर  चले  तो  प्रति

 हे  कि  उक्त  कारखाना  का  निर्माण  पूरा  वर्ष  ५०  इंजन  और  ५०  अतिरिक्त  बायलर

 हो  चुकने पर  कुछ  ७  करोड़  रुपये  की  बनाये जा  चिराग  ।

 पूँजी  होगी  ।  इस  धनराशि के  लगाने

 सिन्ध  तथा  उत्तर-पदिचमी  dara  के
 से  सरकार  इंजनों  के  निर्माण  पर  बहुत

 नियंत्रण  कर  सकेगी  ।  विस्थापित  सरकारी  कर्मचारी

 वेतन  सम्बन्धी  दायित्व )
 श्री  एन०  एस०  नायर  :  क्या  सरकार

 yy.  : को  सासो ंसे  कोई  लाभ  भीं  प्राप्त  होता
 *

 ZORz  सरदार  हुक्म  fag:  FAT

 पस् an
 कार्य  मंत्री  जी  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १०७२

 पर  दिनांक  १७  १९५१  को  श्री
 श्री  सती दा  उक्त  साथ  ने  तो

 आर०  Fo  विधवा  द्वारा  पूछे गये  अनुपूरक
 अभी  अभी  इंजन  इकट्ठा  करने  का  काय

 आरम्भ  किया  हैं  ;  इस  समय  इस
 प्रदान  के  उत्तर की  ओर  निर्देश  करते  हुए

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  : art  से  कोई  भी  लाभ  नहीं  हो  रहा
 a
 ह

 कया  सरकार  ने  सिन्ध  तथा

 श्री  एन०  एस०  ऐसा  भी  परिश्रमी  सीमा प्रान्त  से  आये  हुए  विस्थापित

 कोई  उपबन्ध  हूं  जिस  से  सरकार  को  लाभ  स्थायी  सरकारी  कर्मचारियों  के

 मिल  सके  ?  वेतन  सम्बन्धी  समग्र  दायित्वों  को  संभालने
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 के  विपय  में  अन्तिम  आदेश  जारी  किये  सरदार  हुक्म  सिंह  :  इस  सम्बन्ध
 में

 सब

 और  से  बाद  का  पत्र  किस  दिनांक  को  भेजा

 यदि  नहीं  तो  कब  दिये  गये  उन
 गया  था  ?

 वचनों के  अनुसार  इस  प्रकार  के  आदेश  डा०  काटजू
 :

 मुझे  खेद  है  कि  में
 वह

 जारी  किये  जाने  की  आशा  की  जा  सकती  दिनांक  नहीं  बता  सकता  ।  अभी  इस  का

 a  9
 ह  १  कोई  भी  संतोष  जनक  सुझाव  नहीं  हुआ  हैं

 |

 TE  कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  सरदार  हुक्म  सिह  कोई  भी

 रण  बात  नहीं  किन्तु  में  ज्ञात  कर और  "  विभाजन  से  पूर्व  सिन्ध

 तथा  उत्तर-पशचिमी  सीमा प्रान्त  सरकारों  के  सकता  हूं  कि  क्या
 अभी

 भी  इस  मामले  को

 चलाया जा  रहा  ह  ? अधीन  हुई  सेवा  के  सम्बन्ध  में  जो  भी

 वेतन  सम्बन्धी  दायित्व  वे  पाकिस्तान

 सरकार  पर  ह  भारत  सरकार  ने  किसी

 डा०  काट  :
 मामला  अभी  चल

 रहा  किन्तु  में  कह  नहीं  सकता  कि  अभी

 भी  समय  इस  दायित्व  को  स्वीकार  नहीं

 किया
 न

 अब  ही  वह  इन  दायित्वों  की

 और  कितना समय

 श्री  केलप्पन  :  क्या  सरकार  उन  व्यक्तियों संभालने  के  लिये  तयार gi  यों  उन

 विस्थापित  स्थायी  सरकारी  कर्मचारियों  को  अभी  भी  निवृत्ति-वेतन  दे  रही है
 जो

 जिन  की  भारत  सरकार के  अन्तर्गत  किसी  पहले  भारत  में  नौकरी  और

 पद  पर  अतिवयस्क-नियुक्ति  हुई  पाकिस्तान में  बस  गये  हैं  ?

 नाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  यह  प्रस्तावित  डा०  कब्जा  बात  यह  है  कि  जिन

 हुआ है  कि  wa  मामलों  में  अस्थायी  प्रान्तों  का  विभाजन  हुआ  था  वहां  यह

 आधार  अल्पकालीन  निवृत्ति-वेतन  दी  गई  थी  और  बाद  में  यह  दायित्व

 स्वीकृत  किया  जाना  चाहिये  |  इस  प्रस्थापना  गया  था  ।  किन्तु  जो  प्रान्त  was
 का  यह  अभिप्राय  है  कि  उक्त  अस्थायी  पाकिस्तान  अथवा  भारत के  भाग में

 निवृत्ति-वेतन  उस  पुरे  निवृत्ति  बेसन--यदि  उनका  कतई  कोई  दायित्व  नहीं  लिया  गया  |

 पाकिस्तान  में  हुई  नौकरी  समेत  उन  की
 श्री  दामोदर  सेना  :  माननीय  मंत्री  ने

 सारी  नौकरी  को  ध्यान  में  रखा

 का  कुछ  प्रतिशत  भाग  हो  जो  इन
 बतलाया  कि  उन  व्यक्तियों  को  क्षतिपूर्ति

 निवृति-वेतन  दिया  जाता  था  fare  भारत
 कारियों  को  दिया  जा  सके  ।  इस  प्रस्थापना

 पर  विचार  तो  किया  जा  चुका  हैं  और
 सरकार  ने  सिन्ध  तथा  उत्तर-पश्चिमी  सीमा

 प्रान्त  में  काम  में  लगाया था  ।  और
 शायद  हैं  कि  शीघ्र  ही  निकट  भविष्य  में

 निश्चय  जायेगा  और  उसकी  घोषणा  चंकी  माननीय  मंत्री  ने  बतलाया  कि  उन  के

 भी  की  जायेगी  ।  निवृत्ति-वेतनों  की  अदायगी  दायित्व

 पाकिस्तान  सरकार  पर  तो  क्या  नियुक्ति

 सरदार  हुक्म  क्या  इन  निवृत्ति  वेतनों  की  उस  धनराशि
 को

 भारत  की  ओर

 से  पाकिस्तान  पर  ऋण  समझा  जायेगा
 ?

 वेतनों  के  सम्बन्ध  में  किसी  निश्चय  पर

 पहुंचने  के  लिए  अब  भी  पाकिस्तान  सरकार
 डा०  काटजू  :  पाकिस्तान  सरकार  कौ

 से  बात  चीत  की  जा  रही  है  ?
 ऋण  दिये  जाने  का  कोई  भी

 wet  नहीं  है
 ।

 डा०  काटजू  :  अनेक  बार  हो  चुकी  zl  यह  धनराशि  सहायता  रूप  में  दी  जाਂ
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 रही  है  अथवा  दी  जायेगी  ।  किन्तु  जब  सारे  गया  १  १९४८  से

 ay  sr प्रश्न  पर  निश्चय  किया  जाय  चह  el  fra  वेतन-दर  स्वीकृत  की  गई  थी ं;

 दायित्वों  के  बटवारे  पर  विचार

 किया  जायेगा  ।  उड़ीसा  में  विविध  श्रेणियों  के

 कितने  अतिरिक्त  विभागीय  अभिनेताओं

 डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :  किस  आधार
 को इस  बात  का  लाभ  प्राप्त हुआ  ह  ?

 पर  इस  क्षतिपूर्ति  निवृत्ति-वेतन  का  निश्चय

 किया  जाता  संचरण  उपमंत्री  राज
 :

 सरकार  ने  अतिरिक्त  विभागीय

 डा०  काटजू
 :

 में  इसी  समय  नहों  बता  अभिकर्त्ता ओं  के  नाम  भत्तों  की  पुनरीक्षित
 सकता  |  इत  मामले  पर  गुह  मंत्रालय  तथा

 at  भी  स्वीकृत  की  हूं  ।  अल्पकालीन
 वित्त  मंत्रालय  आपस  में  विचार  कर  रहे  हैं  चारी  होने  के  नाते  उन्हें  कोई  भी  वेतन

 are  are  ही  समय  में  उस  बिचार  के
 नहीं  मिलते  ।

 fray  की  घोषणा  की  जायेगी  |

 (a)  बिहार  के  कुछ  एक  मामलों  को
 सरदार  हुक्म  fag  कया  बटे  हुए  प्रांतों

 छोड़  चू  कि  अभी  उन  की  पड़ताल  हो
 में  पाकिस्तान  अपने  उन  भागों  में  रहने  वाले

 रही  सभी  अन्य  जगहों  के  सम्बन्ध
 व्यक्तियों  को  निवृत्ति-वेतनों  के  देने  के

 आदेश  जारी  किये जा  चुके हूं  ।  कुछ एक
 दायित्व  को  पुरा  कर  रहा है  ?  मामलों में  १  १९४८  के  बाद  के

 डा०  (>>  मुझे  पूर्वसूचना  किसी  दिनांक  को  वे  आदेश  लागू  किये  गये

 इस  समय  पूछें गये  प्रश्न से  यह  wea  पेदा  थे  ।  अगली  सितम्बर  समाप्त  होनें से  पहले

 aa  होता  हैँ  ।  ही  उक्त  आदेशों  के  लागू  किये  जाने के

 सरदार  हुक्म  fag:  क्या  हमारी
 सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  किये  जा  चुके  ह्

 कार  उन  लोगों  को  निवृत्ति-वेतन  दे  रही  है  (7)

 जो  अब  पाकिस्तान  में  बस  रहे  हें
 ?

 सूचना  मांगीं  गई  है  और  यदि

 डा०  में  इस  सम्बन्ध  में सही  समय  सदन  पटल  पर  रखी  जायेगी ।

 सुचना  देना  चाहता  अतः  मुझे  पूर्वसूचना  श्री  अजीत  fag  :  क्या  कार्यालय  के  इन
 मिलनों  चाहियें  ।

 कर्मचारियों  को  कोई  कार्यालय  भाटक

 अथवा  आकस्मिकता  भत्ता  दिया  जाता  है  ?
 अतिरिक्त  विभागीय  अभिकर्ता

 श्री  राज  बहादुर  :  कोई  भी  कार्यालय

 १७२४.  श्री  अजीत  सिह  कया  संचरण  भाटक  नहीं  दिया  जाता  ।  थोड़ा
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे .:  स्थिरता  भत्ता  दिया  जाता ह  ।

 क्या  सरकार न  अतिरिक्त  श्री  दाभी  :  ये  पुनरीक्षित  दरें
 क्या  हैं

 ?

 विभागीय  अभिकर्त्ता ओं  के  लिए  पुनरीक्षित  श्री  राज  बहादुर  :  पुनरीक्षित  दरें  इस
 वेतन-दरें  स्वीकृत  की

 प्रकार  है

 (@)  कहां तक  इस  पर  कार्यवाही  की  अतिरिक्त  विभागीय  उप-पोस्टमास्टर
 जा  चुको  तथा  अतिरिक्त  oe

 a4
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 चुनने  के  लिप्सा--  रुपये  श्री  राज  बहादुर :
 में  नहीं  समझता

 मंहगाई  भत्ता  २५  कि  कुछ  न्यूनतम  योग्यतायें  निश्चित  की  गईं

 di  किन्तु  देखने  में  आया  है  कि  इस  काम अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टर ों
 के  लिये  प्रायः  स्कूल  के

 के  लिये  १०  रुपये  से  २५  रुपये  और

 मंहगाई  भत्ता  १०
 स्टेशन  निवृत  सरकारी

 आदि  उपयोगी  सिद्ध

 अतिरिक्त  विभागीय  टिकट  विक्रेताओं
 हम  उन्हें  ही  इस  काम  के  लिये

 के
 लिये

 ३५  रुपये  मंहगाई  भत्ता  १०
 निमुवत  करते हैं

 ।

 रुपय ;  शाद  तथा  कृषि  संस्था  का  वैज्ञानिक  प्रचार

 अतिरिक्त  विभागीय  डाक  उठाने  वालों  कार्यक्रम

 एवं  ay  अतिरिक्त  अभिकर्त्ता ओं  के  लिए

 ३०  रुपय  मंहगाई  भत्ता  १०  रुपय  |

 *
 9Xk  श्री  सी०  एन०  पी०

 सिन्हा
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बतलाने  की

 सरदार  हकम  सिह  सरकार  ने
 कृपा  करेंगे  कि  खाद्य  तथा  कृषि  संस्था

 का

 wet  के  सम्बन्ध  q—arafean  अथवा
 वैज्ञानिक  प्रचार  का  कार्यक्रम  क्या  है  तथा

 गये  प्रतिनिधान  पर  कभी
 भारत  को  उस  से  किस  प्रकार  लाभ  होता

 विचार  किया  a  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  सत्य  तो  यह  हैं  कि

 ये  लोग  उन  ही  नियमों  के  अनुसार  चलते  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 हूं  जो  डाक  तार  के  महा संचालक  द्वारा  बनायें  कर मरकर
 )

 खाद्य  तथा  कृषि  संस्था

 गये  हों  ।  वैज्ञानिक  शास्त्र  के  विनियम  के

 लिए  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  का  संयोजन
 श्री  ato  एस०  मुती  :  क्या

 करती  ag  संस्था  शिल्प  सम्बन्धी
 सरकार  इन  अभि  कर्ताओं  को  नियमित

 कर्मचारी-श्रेणी  में  लाना  चाहती  है  ?
 उन  प्रकाशनों

 का  प्रचार  करती  है  जिन

 में  कृति  ,  मीन

 श्री  राज  बहादुर  :  इन  अभिनेताओं
 वस्तु  समस्या  आदि  के  सम्बन्ध में

 तथ्य

 को  इसीलिये  लिया  गया  है  ताकि  ग्रामीण
 एवं  आंकड़े  तथा  वैज्ञानिक  सूचना  छपा

 क्षेत्रों  में  और  भी  अधिक  faa  यप यि ता  के
 करती विज्ञान  के  प्रचार  के  लियें

 आधार  पर  अधिक  अच्छी  डाक  सेवा  हो  इस  संस्था  प्रादेशिक  सूचना  केन्द्र  की

 सके  ।  इन  लोगों  को  खण्डकालीन  आधार
 स्थापना  की  है  और  दक्षिणी  एशिया  का

 पर  काम  में  गया  और  इस
 प्रादेशिक  केन्द्र  नई  दिल्ली  में  रखा  गया

 प्रकार  की  प्रकिया  सभी  देशों  में  प्रचलित
 यह  केन्द्र  दो  मासिक  पत्रिकाओं a

 ट  ।
 प्रकाशन  करता  जिनमें से  अंग्रेजी में

 श्री  नाना  दास :  में  ज्ञात  कर  छपने  वाली  मासिक  पत्रिका  का  नाम

 सकता  हूं  कि  क्या  इन  अभिकर्ताओं  के  लिये  ay  और  हिन्दी  में  प्रकाशित  होनें

 कुछ  न्यूनतम  योग्यतायें  निश्चित  की  गईं  वाली  पत्रिका  का  पत्रिकाਂ  है  ;

 उन की  सेवा  की  ad  क्या  तथा  क्या  और  इनमें  सदस्य  देशों  के  रुचि  की

 उन्हें  स्थानान्तरित  भी  जा  सकता  कृषि  सम्बन्धी  सुचना  रहती  हैं  ।  इन  सभी
 a

 ?
 ह  से  भारत  के  विज्ञान  सम्बन्धी  तथा  अनु



 ted
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 नि सम्मान  करने  वालों  को  लाभ  होता  गर-म  की  संख्या  कितनी

 ह

 श्री  ato  एन०  पी०  सिन्हा  श्रीमान
 क्या  नगरपालिका  सीमाओं  के

 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं
 कि

 क्या  खाद्य  तथा  बाहर
 क़षि

 क  जल  प्रदाय  का
 way की  ओर  से  कुछ  विज्ञान  को  विस्तार  दिया  गयाह &

 विवाद  भारत  में  भी  काय  करते

 और  यदि  gt  तो  उनकी  संख्या  कितनी
 यदि  gt  तो  उक्त  क्षेत्रों के

 ? क ह  बाहर  खड़  किये  गये  संख्या

 कितनी  हे
 ?

 श्री  कर मरकर  म॑  बतला

 का  हुं  कि  एक  प्रादेशिक  सूचना  केन्द्र  ह  गह  कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 किन्तु  खाद्य  तथा  कृपि  संस्था  की  ओर  से
 :  सन्  १९५१  की  जनगणना के

 भारत  में  काम  करने  वाले  विज्ञान  अनुसार  इम्फाल  कस्ब  की  जनसंख्या

 विद्यारदों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  १,३२,९४७  ;  कस्बा  कमेटी

 देने  के  लिये  तो  मझे  पांचना  मिलनी  के  अधिकार  क्षेत्र  में  इम्फाल  कस्बे  का

 चाहिये  ।  आधा  वंग  मील  किन्तु  स्वयं  इम्फाल  नगर

 श्री  क०  Fo  वस  म  जात  कर
 का नौ  वग  मील  क्षेत्र है  ।

 सकता  त्व  fe  Far  इन  संस्थाओं  के
 अभी  मनिपुरियों  और  गर

 अन्तर्गत  प्राप्त  होने  वाले  लाभ  मनीषियों  की  जनसंख्या  के  gas  पृथक

 करने  वालों  को  ही  प्राप्त  होते  हैं  अथवा  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हें  ।

 कृषकों  को  भी  वे  लाभ  प्राप्त  हो  सकते
 जी  at

 श्री  कर सरकर :  मेरे  मित्र  इस  बात
 १४६

 को  भली  भांति  जानते  होंगे  fe  पहले
 श्री  feria  किलिंग :  इम्फाल  में  नल

 अनुसन्धान  कर्त्ताओं  द्वारा  TT
 ~  के  जल  प्रदाय  को  बहुत बड़ी  मांग  को

 सूचना  प्राप्त  की  जाती  और  बाद  a
 दृष्टि  में  रखते  हुए  में  ज्ञात  करना  चाहता

 सम्बद्ध  देशों  द्वारा  कृषकों  इस  सूचना

 का  प्रचार  किया  जाता
 हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  उक्त  क्षत्र

 में  जल  प्रदाय  के  सुधार  के  लिये  कोई

 इम्फाल  नगर  योजना  हैं
 ?

 *
 १७२७.  श्री  रिज़वान  किलिंग

 डा०  काट  :  म  इस  सम्बन्ध म  नगर विया  राज्य  मंत्री  दिनांक  १०  जन  १९५२

 को  पूछ  गये  तारांकित  cet  संख्या  ECR  ताछ  करूंगा  और  यदि  सुधार  आवश्यक

 के  उत्तर  की  ओर  निर्देश  करते  हुए  यह  हो  तो  उसका  सुझाव  दूंगा  ।

 बतलान  की  कृपा  करेंगे  कि  इम्फाल  कस्बे  att  रीडिंग  किलिंग  माननीय  गृह
 का  सही  क्षेत्रफल  कितना  है  तथा  वहां  की  मंत्री  ने  मेरे  we  संख्या  ६८२ के  उत्तर

 जनसंख्या  कितनी  है
 ?

 म  बतलाया  क  तांगमीबंद

 इम्फाल  नगरपालिका  के  कीमत  और  कीशमताँग

 अधिकर  क्षेत्र  रहने  मनिपुरियों  को  इम्फाल  से  गगपयअल
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 मेरे  आज  के  wat  के  उत्तर  स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत

 उक्त  लायकों  को  पहले  के प्रइन  ६८२  के  जी  अगरतला  कस्बा  बर्षा  ऋतु

 उत्तर  अलग  करके  वहां  जनसंख्या  में  साधारणतया  बर्षा  जल  के  नीचे  नहीं

 एक  लाख
 से  अधिक  बताई  जा  रही  रहता ।

 हम  इन  दो  उत्तरों  का  समन्वय  किस  प्रकार
 बर्षा  ऋतु  में  वहां  के  लोगों  में

 करेंगे  ?
 सिवाय  इस  शिकायत  के  कि  उनके

 feat  में  वात  विकार  भर  जाता अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ag

 दलीलबाज़ी  न  करें  |  किसी  अन्य  विद्वेष  बीमारी  का  कोई

 श्री  रिश यांग  किलिंग  परन्तु  इन  दो
 असाधारण एवं  धोर  आक्रमण  नहीं  होता  ।

 उत्तरों  में  है  ?  विस्थापित  व्यापारियो ंने  सड़क

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  माननीय  ि  त्री  के  किनारे  अस्थायी  दुकानें  खड़ी  कर  दी

 और  इसके  परिणाम  स्वरुप  उन से  सदन  के  बाहर  इसके  सम्बन्ध  में

 ताछ  कारे ं|  नालियों  में  से  बहने  वाला  पानीं  कई

 श्री  रिदा  किलिंग  म  ल  जगहों  पर  रुक  यहां  के

 नीय  प्रशासन  ने  इन  रुकावटों  को  दूर इतना  चाहता  हं  कि  उक्त  दो

 करने  का  निश्चय  तो  किया  ह  और  उस उत्तरों  में  से  ठीक  उत्तर  कौनसा है  ।
 निश्चय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  रास्ता  हूं
 कि

 कायंवाही  भी  की  जा  रहो  है  । अब  सें  अलग  अदन  उठाऊंगा |

 अगरतला  नगर
 ऐसा  कोई  भी  प्रमाण  नहीं

 कि  सभी
 नल-क्यों

 का  पानी  रुकने  के

 के  QZ.  श्री  बीरेन  दत्त  :  कया  स्वास्थ्य  कारण  गन्दा  हो  गया  है  ।  मुख्य  आयुक्त
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगीं  से  यह  प्रार्थना  भी  की  जा  रही  है  कि  वह

 इस  मामले  की  छानबीन  करायें  । क्या  त्रिपुरा  स्थित  अगरतला

 कस्बा  बर्षा  ऋतु  में  बर्षा  जल  ul  ch
 श्री  बीरेन  दत्त  :  में  ज्ञात  कर  सकता जाता  है  ;

 हूं  कि  क्या  इन  नल-कूपों  का  पानी  जांच
 क्या  इस  बर्षा  ऋतु  में  इस  से  कराये  जाने  के  लिये  कलकत्ता  भेजा  गया

 fafaer  प्रकार  की  बीमारियां  फैल  जाती
 a
 ड

 रामकुमारी  अमृत  कौर
 :  पास

 (7)  क्या  भरी  रहने  वाली  नालियों
 इसके  सम्बन्ध  में  कोई  भी  सूचना  नहीं  है

 और  परनालों  पर  विस्थापित  व्यक्तियों  के
 कितु  में  पता  चलाऊंगी  ।

 अस्त  व्यस्त  रूप  से  बस  जाने  के  कारण

 जिससे  पानी  के  निकल  जाने की  कोई  भी  श्री  नाना  दास  :  क्या  में  ज्ञात  कर

 गन् जायदा  नहीं  इस  प्रकार  की  सकता  कि  उक्त  क्षेत्र  में  ay भर  में

 अवस्था  पैदा  हो  जाती है  ;  और  कौनसी  बीमारियों  का  दौर  रहता  है  ?

 a
 सभी  नल-कपों  से  गंदगी  राजकुमारी  अमृत  कौर  :  मैँ  बतला

 भरा
 पेय  जल  निकलता है  ?  चकी हूं  कि  बर्षा  ऋतु में

 मलेरिया
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 पों  के
 के  बाद  अं  रत  ३८९  थी  ।  अनसचित  जनजातियों  के  लि

 विकार  की  बीमारी  फैला  करती  ह  कोई  भी  पद  रक्षित  नहीं  किये  गये  थे  ।  क्योंकि

 अनसचित  जनजातियों  के  लिये  पाक  से

 अधिनिर्णायक  पंचाट
 पद  रजत  किये  जाने  के  आदेशों  के  जारी

 *
 १७२९  श्री  गणपति  राम  :  क्या  रेल  किये  जाने  से  पहले  ही  भर्ती  पूरी  को  जा

 मंत्री  यह  बतलाना  की  कृपा  करेंग  चकी  थी  |

 अधिनिर्णायक  के  निर्णय  के  सिलसिले
 समाचार  पत्रों  के  नामों  के

 में  श्र  श्रेणी  क  सेवाओं  में
 ~

 सम्बन्ध  में  जिन  में  य  विज्ञापन  छप थे
 कितनी  जगह  निकाली  गई  थीं  और  उनमें

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  ह
 से  कितनी  एक  की  पूर्ती  हुई  थी

 और  उसमें  उन  समाचार  पत्रों  के  नाम

 अनुचित  तथा  विज्ञापन  छपने  के  दिनांक  गय अनुसूचित  जाति

 जनजाति  तथा  आंगऊ-भारतीयों  लिये  हैं  ।  परिशिष्ट  ८,  अनुबंध  सख्या  ह

 कितन  पद  रक्षित  किये  गये  थे  और  किन  १५००  अनुसूचित  जातियों के

 किन  दिनांकों  के  किन  किन  पत्रों  सदस्यों  न  तथा  ९५  आंग्ल-भारतीयों  न  प्रार्थना

 पदों  को  विज्ञापित  किया  गधा  था  पत्र  भेजें  थे  |

 उक्त  पदों  के  लिये  कितने  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों

 दीवारों  न  प्रार्थना-पत्र  भेजे  थे  ;  में  से  १४४  और  आंग्ल-भारतीयों  म॑  स

 ८२  चुन  गये थे  । उपरोक्त  भाग  में

 खित  संप्रदायों  से  चने  गये  उम्मीदवारों  आयोग  द्वारा  जारी  किये  गधे

 की  संख्या  कितनी  और  सभी  विज्ञापन  इन  संप्रदायों  का

 क्या  चने  गये  उम्मीदवारों  की  निमित्त  करने  व्यक्तियों  तथा

 सख्या  पद  संख्या  के  रक्षित  अत्यंत  से  कम  संस्थाओं  को  भेज  गय  थ  ।  गह  मंत्रालय

 तथा  क्या  गह  मंत्रालय  के  आदेशान्तर्गत  द्वारा  जारी  किये  गय  आदेशों  के  अनसार

 यह  अपेक्षित  था  कि  संप्रदायों  का  इन  संस्थाओं  काय  यहीं  तक  सीमित
 ~

 निधित्व  करने  वाली  संस्थाओं  से  यही  बताया  हूं  कि  वे  उम्मीदवारों  को  परामर्श

 गधा  था कि  वे  उम्मीदवार  पेश  यदि  परीक्षा  आदि  को  बात  उन  के  ध्यान  में

 नहीं  तो  क्यों  ?  तथा  fear  भी  विशेष  उम्मीदवार  के

 व्यक्तिगत  को  नहीं  दबायें  |

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  (  श्री
 श्री  गणपति  राम  ३री  श्रेणी  के

 सती दा  चन्द्र )  के
 कमेंट्री-वर्ग  की  भर्ती  के  लिये  जो  नियम निर्णय  को  कार्यान्वित किये  जाने  के  सिल

 सिले में  निकाले  अतिरिक्त  पर्दों  की
 क्या  उस  से  यही  अपेक्षित  हैं  कि  वरन

 जिन पर  प्रत्यक्ष  भर्ती  की  गई  थी
 परिषद्  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  aa

 आयोग  में  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  होना 9,292 थी  I

 चाहिये
 ?

 (@)  उपरोक्त  पदों  में  अनुसूचित
 जातियों  तथा

 आंग्ल-भारतीयों  के  लिये  श्री  सतीश  चन्द्र  :  में  बिना  देखे  बसें
 रक्षित  पदों  की  संख्या  ५६७  और  बता  नहीं  सकता  |  हां  इतना  तो  में  जानता
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 ह  किं
 रेल  सेवा  अयोग

 जसा
 भी

 उसका  प्रर्थना-पत्रों  पर  बहुत  ही  सहानुभूतिपूर्ण

 गठन  भर्ती की  जाती  है  ।  विचार किया  जाता  हें

 श्री  गणपति  राम  :  क्या  यह  तथ्य  है  थ्री  पी०  एन०  राजभोज :  सिलेक्शन

 कि
 अभी  तक  अनुसूचित जातियों  के  किसी  ae  (  चुनाव  पसंद  )  के  मेम्बर  कौन  हैं

 भी  सस्य  को  सचिव  तथा  कार्यालय अधीक्षक  और  उन  म  कोई  दिड्यूल्ड  कास्ट

 का  है  ? पदों  पर  नहीं  चुना  गया  हे  और  यदि  हां  तो

 कयों  नहीं  ?
 श्री  सती द्य  बर्द  यह  भर्ती  तो  रेलवे

 श्री  चन्द्र  :  में  हीं  कद  सकता  सर्विस  कमीशन  ने  की  हे  ।  कोई  सिलेक्शन

 कि  इन  १४४  व्यक्तियों को  किन  पदों  पर  बोर्डे अलग  नहीं  हे

 चूना  गया हे  ।  में
 केवल  इतनी  सूचना  दे

 सकता हूं  कि  ३री  श्रेणी  की  सेवाओं  के
 श्री  पी०  एन०  राजाभोज  :  जो  और

 जाति  के  gag  दिड्यल्ड  कास्ट  वालों  को
 लिये  १४४  व्यक्ति चुने  गये  है

 नहीं  लेते  हैं  ।

 श्री  बी०  एस०  मति  में  ज्ञात  कर
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  शक्ति  ।  वह

 सकता  हूं  कि  क्यों  ५६८  रक्षित  पदों  में  से
 प्रदा  ही  प्रदान  पूछने

 के  बाद  दलील  पेश

 अभी  तक  १४४  पदों  की  ही  पूर्ति  की  गई
 करते हें  ।  उन्हें तो  और  ्  करने  के  बदले

 और  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  रक्षित
 सुचना  प्राप्त  करनी  चाहिये  ।

 पद-अभ्यंग  में  पूति  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कायंवाही  करना  चाहती  है  ?  इंग्लैंड की  रल  इंजिन  बनाने  वाली  कम्पनी

 श्री  सती दा  चन्द्र  में  अभी  बतला  *१७३०.  श्री  जी०  एन०  हजारिका  :  क्या

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 चुका हूं  कि  रेल  सेवा  आयोग  द्वारा  ही

 चुनाव  किया  जात  है  ।  बम्बई  स्थित  रेल  सन्  १९४९  के  करार  के  बाद

 सेवा  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  बतलाया  है  कि  से  इंग्लैंड  की  रेल  इंजिन  बनाने  वाली

 अनूसूचित  जातियों  के  सदस्यों  के  प्रार्थना  कम्पनी  से  खरीदे  गये  इंजिनों  की  संख्या

 पन्नों  पर  सहानुभूतिपूर्ण  विचार  किया  गया  कितनी  तथा

 किन्तु  ऐसा  गया  कि  वे  उक्त  करार  के  अंतगर्त  उक्त
 उम्मीदवार  साधारण  आदि

 में  अपेक्षित  स्तर से  बहुत  नीचे थे  ।

 कम्पनी  ara  चित्तरंजन  परियोजना  के

 अधीक्षण  की  अवधि  कब  समाप्त की

 श्री  बी०  एस०  मरतीं  :  सरकार  अथवा  क्या  इस  अवधि  को  विस्तार

 इस  सम्बन्ध  में  सुचना  देने  की  कृपा  करेंगी  दिया  जायेगा  ?

 कि  योग्यता पूर्ण  व्यक्तियों  ने  भी  इन  पदों  प्रधान  मंत्रो  के  सभा  सचिव  (  श्री

 के  लिये  प्रार्थना ta  भेजे  थे  किन्तु  उनके  सतीश  :  रेल  इंजिन  बनाने

 प्रार्थना  पत्रों  पर  कोई भी  विचार  नहीं  किया  वाली  कम्पनी  को  कुल  १८०  इंजिन  भेजने
 न  तो  उन्हें  कोई  जगहें  दी  गई  थी ं?  की  aa  की  गई  हे  ।

 श्री  adie  चन्द्र  :  मे ंतो  एक  बार  दिसम्बर  १९५४  म  रेल  इंजिन

 बतला  चुका  इने  पदों  पर  भर्ती  रक
 s

 बनाने  वाली  इस  कम्पनी  के  साथ  किया

 fet  अनुसूचित  जातियों  के  सदस्यों  के  गया  टेक्निकल  (  a fafia  )  सहायता
 426  PSD
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 करार  समाप्त  हो  जायेगा  ।  इस  करार  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।  हमारे  शिल्पियों  को

 की  अवधि को  बढ़ाने  की  इस  समय  कोई  इंग्लैंड में  प्रशिक्षा  मिल  रही  और  हमारा

 भी  प्रस्थापना नहीं  है  ।  यही  wera है  कि  १९५४  तक  ad  अपने

 देश  में  ही  इंजिनों के  सभी  पुरजों  को
 बना

 श्री  जी०  एस०  भारत ों  करार  की
 सकें  ।

 मुख्य  शर्ते  क्या  हैं
 ?

 श्री  कठ  Fo  बसु  करार  में  उ

 श्री  सती द्य  चन्द्र  :  यह  करार  पांच  खित  १८०  इंजनों  में  से  आज  तक  कितने

 वर्षों  तक  रहेगा ।  इस  करार के  अंतगर्त
 एक  आयात  गये  हैं ?

 उक्त  कम्पनी  चितरंजन  वर्कशॉप में  काम

 कराने  के  लिये  विशारद  vest  के  थी  सती दा  चन्द्र  २७  इंजिन  पहुंच

 fear  footy  अभी क्षण  करने  वाले  चुके  और  हमारी  दूसरी  मांग  के

 कमंचारी  at  दिया  जिन  के  स्थान  अनुसार  इसी  महीने  और  १००
 इंजिन  भेजें

 पर  कालान्तर में  वे  ही  भारतीय  शिल्पी  लिये  जा  रहे

 जायेंगे  जिन्हें  ग्रेट  ब्रिटेन  के  इंजिन  बनाने

 कारखानों में  प्रशिक्षा  जाती  अध्यक्ष  महोदय :  अगला  प्रशन ।

 gi  इन  पांच  वर्षों  में  हमें  कम  से  कम
 खदराला  युवक  हिमाचल  प्रदेश

 २००  इंजिनों  के  लिये  आदेश  भजना
 *

 १७३१,  श्री  बच्चिकोटय्या  :  क्या  राज्य पड़ेगा ।
 मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  ato  एस०  भारती  क्या  करार
 हिमाचल  प्रदेश  स्थित  खुराना  युवक  शिविर

 के  अन्तर्गत  उल्लिखित  सभी  इंजिनों  का
 को  दिये  जाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार ने

 खरीदा  जाना  ? afta at  है  ?
 कितनी  धनराशि  स्वीकार  कौ  थी  ?

 श्री  aa  चन्द्र
 :  करार  के  अनुसार  गृह-कार्य तथा  राज्य  मंत्री  To  )  :

 प्रति  ay  कम  से  कम  ४०  इंजनों को
 कुछ भी  नहीं  ।

 मंगाना  पड़ेगा  ।
 श्री  बच्किको्टय्या  :  में  ज्ञात  कर

 att  बी०  एस०  मरतीं  क्या  बड़ी  सकता हूं  कि  क्या  उक्त  शिविर के

 अथवा  छोटी  लाइन  पर  चलने  वाले  इंजिनों  कों  ने  ननदें के  लिये  कोई  प्रार्थना की  है

 को  आयात  किया  जाता  है  ?
 डा०  कॉटन ६  मूझे  इस  सम्बन्ध  में

 ~

 श्री  adit  चन्द्र  :  मेरे  विचार  में  दोनों  कोई  भी  ज्ञान  नहीं  है  ।

 प्रकार  के  इंजन  किये  जाते  हैं  ।  फल  परिरक्षण

 श्री  ठी०  एन०  क्या  समय  से  *१७३२.  श्री  अच्चुथन  :  क्या  खाद्य

 पहले  ही  करार  समाप्त  जा  सकता  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा

 और  यदि हां  तो  क्या  पदाधिकारियों  ने  करेंगे  कि  क्या  अन्तर्देशीय  बाज़ारों  में  बेचन

 इस  करार को  समय  से  पहले  समाप्त  करने  तथा  नियत  किये  जाने  के  लिये  विविध
 के  लिये  प्रयत्न  किये  हैं  ?

 ऋतुओं  देश के  भिन्न  भागों  में  उगाये

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  समय से  पहले ही  जाने  वाले  भिन्न  २  प्रकार के  फलों  के

 करार  समाप्त  किया  जाना  हमारे  लिये  परिरक्षण  की  कोई  योजना  है
 ?
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 बाशिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  दौरा कर  रहा  और  बहा  संघ  में  सेवा

 कर मरकर )
 :  जी  नहीं  ।  निजी  उद्यमों  द्वारा  करने के  निमित्त  चिकित्सा  पदाधिकारियों

 किये  जाने  वाले  फल  परिरक्षण के  की  भर्ती  कर  रहा  है  ;

 रिक्त  सरकार  द्वारा  कोई  अन्य  परिरक्षण  यदि  हां  तो  क्या  इस  सम्बन्ध में

 नहीं  होता  ॥
 भारत  एवं  ब्रह्मा  सरकार  के  बीच  कोई

 श्री  अच्चुथन :  में  ज्ञात  कर  सकता  करार  हुआ  तथा

 हूं कि  क्या  हमारे  देश  में  जाने
 उस  करार  की  ad  कया हूँ

 ?

 वाले  सभी  फलों  की  कुल  संख्या  के  सम्बन्ध
 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी अमृत

 :

 में  कोई  आंकड़े  सरकार  के  पास
 तथा  जी  हां  ।

 श्री  कर मरकर  :  इस  प्रदान  पर  में  आप
 उन  भारतीय  डाक्टरों  को  जो

 को  अभी  कुछ  भी  नहीं बता  सकता
 ब्रह्मा  में  नौकरी  करना  चाहते  करार

 शी  बी०  एस०  af  :  में  ज्ञात  का
 में  पेदा  की  गई  दाँतों की  एक  प्रति  सदन

 सकता हूं  कि  क्या  इन  को  कोई
 पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट

 सहायता दी  जाती  हूँ  ?  ८,  अनुबन्ध  संख्या  २५  ]  भारत  सरकार  नें
 श्री  कर मरकर  इन  सोथो  को  प्रत्येक  इस  करार  को  स्वीकृत  किया  है  ।

 संभव  सहायता दी  जाती  श्री  ato  आर०  चौधरी  :  भारत

 Mato  एस०  मति  :  क्या  सरकार  के  की  बेकारी  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये

 समक्ष  अपनी  फल  परिरक्षण  फैक्टरियों  को
 ही  ब्रह्मा  सरकार  को  इस  भर्ती  की  आज्ञा

 चलाने  की  कोई  योजना  है  ?
 reg ?

 श्री  करमरकर :  जी  श्रीमान् ।  राजकुमारी  अभृत  कौर  :  जी

 शी  वी०  पी०  नायर  क्या  सरकार  माना  |  ब्रह्मा  सरकार  ने  इस  बात की  प्रार्थना

 को  इस  बातं  का  ध्यान  हे  कि  डिब्बों  में  की  थी  कि  चूँकि  वहां  उनके  यहां  डाक्टरों  की

 बन्द  किये  जाने  तथा  परिरक्षित  किये  जाने  कमी  है  वे  इस  बात  का  आभार

 की  सुविधाओं  के  अभाव  में  सड़ने-गलने  के
 गें  यदि  भारत  सरकार  अपने  यहां  के  उन

 फलों  की  कितनी  मात्रा  रद्दी  पड़  डाक्टरों  को  जो  वहां  सेवा  करने  के  इच्छुक
 जाती  ह ै?

 हों  ब्रह्मा  जाने की  आज्ञा  देगी ।  और  हम

 श्री  करमरकर  :  पूर्वसूचना  दीजिय े।  ने  उनकी यह  बात  मान ली

 श्री  अच्युतन :  भारत  में  फलों की

 कितनी  मात्रा  का  आयात  जाता
 Blo  रामा  में  ज्ञात  कर  सकता

 ?  हूं  कि  क्या इस  से  यह  बात  सिद्ध हो  जाती
 ्  ध

 श्री  कर मरकर :  पूर्वसूचना  दीजिय े।
 है  कि  भारत  में  डाक्टरों  की  aga  बड़ी

 संख्या  बेकार  बैठी  हूं
 ?

 भारत में  ब्रह्मा  का  चिकित्सकोय  शिष्टमंडल
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  we  से  ही

 *
 १७३३  श्री  सी

 ०  आर०  चौधरी  :  क्या  समझा जा  सकता  है  ।

 स्वास्थ्य मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगी
 :  श्री  Fo  क०  चस्के  माननीय  मंत्री  ने

 क्या  यह  तथ्य  है
 कि  ब्रह्मा  का

 बतलाया  कि  चूंकि  ब्रह्मा  में  डाक्टरों  की  कमी

 म
 _

 एक  चिकित्सकीय  शिष्टमंडल  भारत  थी  उन्होंने  डाक्टरों  की  मांग  की  ॥
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 इस  से  हम  यहां  समझ  लग  कि  भारत  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 की  कमी  नहीं  हे
 ?  जातियों  को  जो  पिछड़े  वर्गों  के  दो

 महत्वपूर्ण  खण्ड  अधिसूचित  गधा

 अध्यक्ष  महोदय  :
 शान्ति  ।

 १९५१  की  जनगणना के  सिलसिले  में

 श्री  बी०  एस०  मति  :  यह तथ्य
 कई  राज्य  सरकारों  ने  अन्य  पिछड़े  वर्गों

 है  कि  ब्रह्मा  सरकार  को  भारतीय  डाक्टरों  की
 की  अस्थायी  सूचियां  तेयार  की  थीं  ।  इस

 आवश्यकता  आर  भारत  सरकार  उन
 विषय  में  भारत  के  महा पंजीयक  द्वारा

 को  आभार  बना  रही
 ह  ?

 तयार  किये  गये  दिनांक  ६  १९५०

 दोस्ती अध्यक्ष  महोदय  के  ज्ञापन  में  इन  सूचियों  को  स्थिति  की  qe

 व्याख्या  की  गई  इस  ज्ञापन  को
 पिछड़  aq

 |  | प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय  में  रखी
 *

 RoR  श्री  अध्ययन  :  क्या  गह  काय
 चुकी  हें  ।  चूंकि  १९५१  की  जनगणना  की

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करा  सारणी  अभी  पुरी  नहीं  की  गई  अत

 क्या  भारत  संविधान  अभी  जन॑संख्या  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 लागू  होने  के  बाद  से  भारत के  सभी

 राज्यों के  पिछड़े  वर्गो ंमें  आने  वाले  वर्गों  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों

 का  प्रश्न  बुनियादी  aes  यही  रहा
 संप्रदायों तथा  जातियों की  सची  तेयार  की

 गई  और  यदि  हां  at  उनकी  हैकि  कोई  भी  सम्बद्ध  a  केवल

 शिक्षा  सम्बन्धी  आधिक  कट  से आबादी  कितनी

 पिछड़ी  अपितु  अस्पृश्यता  की  रीति

 पिछड़े  वर्गों  के  निष्य  के  लिये
 पर  आधारित  सामाजिक  अयोग्यताओं  के

 क्या  स्तर  रखा  गया
 अनसार  अनभवकरणीय  भी  हो  ।  और

 जहां  तक  अनुसूचित  जनजातियों  का  नंदन
 त्रावणकोर-कोचीन  में  पिछड़े

 वर्गों
 की  कुल  जनसंख्या  कितनी  तथा

 उन  सभी  आदिम  जनजातियों  क़ो  भी

 अनुसूची  में  रखा  गया  जो  राज्य  सरकारों उन  के  अन्तर्गत  कौन  जातियां  तथा

 सारी  ५  ह  और  उन  के  नाम  arr इस  अनुसूची  में  रखे  जाने  के  योग्य

 )  और  समझो  गई  थों

 क्या  उस  राज्य  के  पिछड़े  वर्गों  श्री  अध्ययन  क्या  सरकार  उस

 नियुक्त  किय  जानें  वाले  आयोग  से  विभिन्न की  सूची  बनाने  से  पहले  त्रावणकोर-कोचीन

 सरकार  से  पराजय किया  गया  और  राज्यों  में  रहने  व।ली  पिछड़ी  जातियों  की

 यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं
 ?  दशा  के  सम्बन्ध  में  पूछताछ  करना  चाहती

 म

 तथा  राज्य  मंत्रो

 +  तथा  ।  सभी  डा०  काटजू  :  वह
 पिछडे  वर्गों  at  कोई  भी  विशद  सूची  पद  होगा

 तैयार  नहीं  की  गई  सम्बद्ध  राज्यों

 के  राजप्रमूखों  और  राज्यपालों  के  साथ  श्री  ब्रह्मो-चौधरी  आसाम  में  किन

 जातियों  को  पिछड़े  वर्गों  में  रखा परामर्श  करने  के  अनुच्छेद  २४११)  गया  @:
 और  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  तथा  उनकी  कु  जनसंख्या  कितनी  है  ।
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 डा०  काटजू  :  में  देखें  नहीं  उक्त  रेल  छोटी  लाइन  की

 बता  सकता  होगी  ।  आशा  की  जाती  हैं  कि  मान  9843.0 ३

 श्री  बी०  एस०  ध. मरत त्त  कया  भारतीय  में  उक्त  रेल  लाइन  यातायात  के  ल्

 ~
 ईसाइयों  को  भी  पिछड़  वर्गों  i  सम्मिलित  खोली  जायेगी  |  चल स्कन्ध  व्यय  स्त

 इसके  निर्माण  का  परिव्यय  Fo 4S, Gay किया  गया  है  ?

 रुपये है  । डा०  काटजू  :  वह  इस  बात  को  बुरा

 मान  लगे  श्री  दाभी  :  इस  पर  कितनी

 राशि  व्यय  की  जायेगी  तथा  इस  व्
 श्री  बेला यु धन :  में

 *
 ज्ञात  कर  सकता

 हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  कितना  काम  किया  जायेगा  ?

 जातियों  के  अतिरिक्त  कुछ  पिछड़े  श्री  adi  निर्माण  कार्य  चल  रहा

 वर्गों  को  भी  आदि  के  सम्बन्ध  में
 हैं और  पश्चिमी  रेलवे  ने  हमें  यह  सूचना

 सरकार  की  ओर  से  इसी  प्रकार की  दी है  कि  शायद  १  मान  १९५३  को

 रियायतें  और  सुविधायें  मिल  रही  हैं  ?  यानी  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  ही
 उक्त

 अध्यक्ष  महोदय  में  नहीं  जानता  लाइन  का  उद्घाटन  होंगा  |

 कि  इस  प्रकार  का  प्रश्न  किस  प्रकार  उठ
 श्री  दाभी  उक्त  लाइन  की  लम्बाई

 सकता है  ।  कितनी है  ?

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  मद्रास

 श्री  सती दा  चन्द्र  ३  9/2  मील । राज्य  के  पस  पिछड़े  वर्गों  की
 एक  सूची

 R  |  वासी-कराना  रेल  पथ क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी  sat  सुची

 को  अपनाये गों  ?

 * wR.  औ  दादी  क्या  रेल  मंत्री
 डा०  काटजू  :  में  यह  सूची  मंगा  लूंगा

 यह  बतलाने  को
 और  इस  बात  पर  विचार  करूंगा  ।

 पोज-नदियां  रेल  पथ
 क्या  यह  तथ्य  कि  उखाड़ी

 * 21934.  श्री  दाभी  :  क्या  रेल  मंत्री
 गई  वासी-कराना  लाइन  का  निर्माण  gn

 भारम्भ  किया  गया  तथा
 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग

 क्या  यह  तथ्य  हे  कि  परिश्रमी
 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर  स्थापनात्मक  हो  तो  कब  इस
 रेलवे  में  पोज-नदियाद  te  एक  नई  रेल

 निर्माण  कार्य  के  समाप्त  किये  जाने  को
 बनाई  वालो

 संभावना  तथा  इसका  अनुमानित
 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 कितना है  ?
 उत्तर  स्थापनात्मक  हो  तो  क्या  उक्त

 लाइन  छोटी  अथवा  शाखा  वाली
 प्रधान  मंत्री

 के
 सभा  सचिव

 लाइन  इस  को  कब  पुरा  किया
 चन्द्र )  उत्तर  हां  में

 तथा  इस  का  ति  अनुमानित
 व्यय

 आशा  की  जाती  हैं  कि  उक्त
 कितना  है  ?

 लायन  देश  १९५३  तक

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  यात  के  लिए  खोल  दी  जायेंगी  ।

 स्फटिक  चन्द्र  जी  मान  किया
 उ  LEAS: arse

 है  कि
 उक्त  लाइन के



 ५९७  मौखिक  उत्तर  १४  जुलाई  १९५२  मौखिक  उत्तर  २५९८

 पुर्ननिर्माण  पर  S2N  लाख  रुपये  का  है  तथा  क्या  उन  में  से
 किसी

 भी

 परिव्यय  होगा  |  रिश  पर  कायंवाही  की  जा  चको

 और
 भी  दादी  :  क्या  इस  लाइन  पर  पुराने

 अथवा  नये  इंजिनों  एवं  अन्य  सामग्री  का

 प्रयोग  हुआ है  ?
 कब  उक्त  रिपोर्ट  को  कोक सूचना

 कें  लिए  प्रकाशित जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का

 उत्तर  दिया  जाना  आवश्यक नहीं  प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव

 जुलाई
 सतीश  जी  हां  ।  सरकार  जुलाई

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारो
 १९४९  में कोड्ुण  व्यापारों

 में  डेक
 पर

 यात्रा

 करने की  उचित  दों  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  देने
 *

 १७३७.  भी  अजीत  सिंह  :  कया  गृह

 कार्य  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  के  हेतु  बनाई  गई  नौपरिवहन दर  ज

 दात्री  मंडली  ने  मैचों  १९५०  में  एक

 सत  १९४७  से  केन्द्रीय  सचिवालय
 अन्तरिम और  जून  १९५१ में

 अन्तिम  रिपोर्ट

 के  प्रत्येक  मंत्रालय  में  wera में  लिप्त
 प्रस्तुत को

 पाये  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 उन  में  से  कितनों  को  नौकरी
 जी  हां

 ।  कोड  तट  पर  से

 से  निकाला गया  तथा
 यात्रियों  को  छाने  ले  जाने  का  काम  करने

 उन  कर्मचारियों  की  संख्या  वाली  नौपरिवहनਂ  कम्पनियों  ने  १

 कितनी  है  जिन  के  मामलों  की  अभी  जांच  १९४९  से  यात्रा  भाड़े  मे  ५०  प्रतिशत  वुद्धि

 की थी  ।  सरकार  द्वारा  अनुरोध किये  जाने हो  रही है  ?
 के  परिणामस्वरूप  इन  सम्बद्ध  कम्पनियों  ने

 गृह का ये  राज्य  मंत्री  मई  १९५०  से
 कोड़ा

 तटीय  तथा  अन्त

 काटजू  )  :  अपेक्षित  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 हस  अ
 देशीय  यात्रा  भाड़ में  ८  १/३  प्रतिशत  ऐच्छिक

 | और  कालान्तर  में  सदन  पटल  पर  कटौती की  है  ।  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  में

 रखी  जायेंगी ।  उक्त  मंडली  ने  इस  बात  की  सि पा रिदा

 की
 थी  कि

 ८  १/३  प्रतिशत  की
 इस

 कटौती
 स्टीमर-यात्री  समिति

 को  दृष्टि में  रखते  हुए  कोठरी  अंतर्देशीय

 कै  १७३९.  श्री  एम०  डी०  जोशी  यात्रा  भाड़  में  और  कटौती की  जाने

 कोई भी  आवश्यकता  नहीं  किन्तु  arr
 कया  यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 करेंगें :  तटीय  यात्रा  भाड़े  में  पहली  १९४९

 से १२  १/२.  प्रतिशत  की  होनी

 कया  १९४९-५०  में  भारत  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  स्टीमर  यात्री
 चूंकि

 डेक  वाली  मंजिल )
 म
 ~  x

 यात्रा  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  sh

 समिति की  रिपोर्ट  सरकार  को
 wail  जा

 यात्रियों की  सुविधायें  बढ़ाने  के  सम्बन्ध

 चुको
 में  कुछ  सिफारिशें  की  और  उन  सुविधाओं

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  से  चाष्पयान
 कम्पनियों

 व्यय  में  बृद्धि
 wer  समिति  at  र्पारिशों  की  जांच  की  और  कमाई  में  कमी हो  ओर  इसके
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 इस  चूंकि  नौवहन  के  अच्छी  सुविधायें  भीड़-भड़के  से  बचने

 खर्चे  भी  बहुत  ज्यादा  बढ़  गये  अतः  के  लिये  किसी  भी  व्यापारिक  पोत  पर  पहले

 से  कम  यात्री  बिठाये  जायें  ताकि  यात्रियों सरकार  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  गई  कि

 aren  तटीय  यातायात  में  यात्रा  के  भाड़े  की  सुविधायें  कम  हो  डेक  यात्री

 में  और  अधिक  कमी  किया  जाना  उचित  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  सरकार  ने

 नही ं।  उच्चतर  स्तर  निर्धारित  किप  है  ।

 vat  cae  रिपोर्टों  का  श्री  एस०  डी०  जोशी  :  क्या  सरकार

 प्रकाशित  किया  जाना  इसी  *लिए  वांछनीय  ने  इस  बात का  अनुरोध किया  है  कि  यात्रियों

 नहीं  समझा  गया  क्यों कि  उन  में  इन  कम्पनियों  को  वे  सुविधायें  दी  जायें ?

 की  कार्यप्रणाली  से  सम्बन्धित  कई  बातें
 श्री  सतीश  चन्द्र  :  हां  श्रीमान  ;  इस

 गुप्त  रूप  से  मंडली  के  समक्ष  रखी गई
 थीं

 ।  बात  पर  ज़ोर  दिया  जा  रहा  हे  |

 श्री  एम ०  डी०  जोशी  :  में  श्री  बी०  एस०  ate
 :  fea  अतिरिक्त

 ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  रिपोर्टों
 सुविधाओं  के  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 े  अनावश्यक भागों  को  काट  कर  उसके
 सरकार  विचार  कर  रही है  ?

 अन्य  प्रकाशनीय  भागों  को  प्रकाशित  किया

 श्री  सती दा  में  बिना  देखे  नहीं
 करती  है  ?

 बता  सकता  किन्तु  सरकार  ने  इस  मामले

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  केवल  निष्कर्ष  प्रकाशित  में  सविस्तार अनुदेश  दिय  हैं  ।

 किये  जाते  di  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 ने  भी  तटकर  मंडली  रिपोर्टों  के  सम्बन्ध
 मग मरी की उद्गम  की  घास

 में  इसो  प्रकार  किया  है  ।  व्यापारिक  एवं
 क

 Reo.  जनाब  अमजद  अली :  क्या

 वाणिज्यिक  सोथो  के  लेखाओं  की  जांच  इस  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृप

 करेंगे समझौते पर  की  जाता  fe  उन्हें  बाद

 में  प्रकाशित  नहीं  किया  जायेगा  ।  लोगों

 को  इन  मंडलियों  के  निष्कर्ष  ही  बताये

 क्या  अमरीकी  उद्गम  की  इस

 प्रकार  की  कोई  जो  सेवियों  और
 जाते  हें  ।

 मच्छरों  को  भगाने  के  अतिरिक्त  पशुओं  के

 श्री  एम०  डी०  जोशी  :  यह  बतलाया गया
 चारे  के  काम  आती  आसाम  राज्य  के

 था कि  समिति ने  भाड़ों में  १२६  प्रति  कृषि-विभाग  द्वारा  आसाम  में  काम  में  लाई

 गत  कटौती  की  सिपारिश  की  थी  ।  क्या  जा  रही

 सरकार  इस  farrier  को  कार्यान्वित  करने  '
 यदि  at,  तो  कहां तक  उस  में

 की  कार्यवाही  करेगी  ?  सफलता  मिली  है  ;

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  ा च पषद न च्  उस  प्रकार  इसका नाम  क्या  है  ;  तथा

 की  सिफारिश की  थी ;  किन्तु  सरकार  की
 क्या  अन्य

 राज्यों  में
 भी  इस

 यह  धारणा  रही  कि  इस  कटोती से  प्रत्येक
 पर  प्रयोग  किये  जाने  चाले  हें

 ?
 यात्री के  भाड़े  में  कुछ एक  आनों-पैसों  की

 कमी हो  जायगी  ।  इसीलिये  वे  इस  बात  वाणिज्य  उपमंत्री  (att

 पर  जोर दे  रहे  हे ंकि  यात्रियों  को  अधिक  :  और  भारतीय
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 कृषि  अनुसन्धान  परिषद्  द्वारा  भारत  में  प्रयोग  प्रयोग  किया  गया है  ;  अन्य  प्रकार
 की

 घास

 में  लाई  गई  अमरोकी  उद्गम  की  घास  के  सम्बन्ध  में  में  देख-बूझ  कर  बता  दूंगा  |

 सम्बन्ध  में  यह  पता  चला हैं  कि  भारत  के

 अनेक  भागों  में  विशेषतया  आसन  इसकी  गारो  पहाड़ियों  से  आसाम  रेलवे  सिस्टम

 तक  रेल  कड़ी अच्छी  खेंती  हो  सकती  भिन्न  र  केन्द्रों

 में  किये  गये  प्रयोगों  से  यही  सिद्ध  हुआ  कि
 १७४१.  जनाब  अमजद  अली :

 कया

 यह  घास  चारे  के  रूप  में  बहुत  ही  उपयोगी
 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 यों तो  इसमें  कीड़े  भगाने  की  विशषता

 नहीं  जेसा  कि  इस  के  सम्बन्ध  में
 क्या १४

 अप्रैल  १९५९  को  गारो

 जाता था  पहाड़ियों  के  कोयला  खेतों  से  आसाम  रेलवे

 सिस्टम  तक  एक  रेल  लाइन  बनाने  की

 इसे  बोलचाल  में  बेनरयूला  घास
 कता  के  सम्बन्ध  में  तूरा

 में

 कहा  जाता  है  ।
 आयोजित  गारो  पहाड़ी  जिला  परिषद् के

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्  उद्घाटन  पर  मुख्य  मंत्री  श्री  बी०  मेधी  के

 में  अपने  प्रयोग  समाप्त  किये  और  उनके  भाषण  की  ओर  भारत  सरकार  का  यान

 निष्कर्षों  को  प्रकाशित  भी  किया  है  ;  और 4  आकर्षित  किया  गया है  ;

 अब  इस  घास  की  खेती  -  कराना  तो  राज्य

 सरकारों  के  हाथ  में  और  उनको  इच्छा
 क्या  आसाम  सरकार  नें  भारत

 सरकार  के  पास  इस  बात  प्रतिनिधान
 पर  निसार है

 a
 जनाब  अमजद  अली  :  म  ज्ञात

 भेजा  है  कि  गारो  पहाड़ियो ंके
 कोयला  खेतों

 को  रेल  से  मिलाने के  लिय  वहां  पर
 सकता हूं

 कि  क्या  आसाम  सरकार  ने  इस

 सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  से  कोई  सहायता
 लाइन  बनाई  जाये  ;  और

 मांगी
 भारत  सरकार  इस  पर

 विचार कर  रही  है  ?
 श्री  करमरकर  :  मुझे इस  बात  का

 ज्ञान  नहीं  ।

 प्रधान  मंत्रों  के  सभा  सचिव  ६  |

 श्री  के०  के०  वसु  :  क्या  सरकार ने  सती दा  चन्द्र  जी  नहीं

 इस  बात  का  पूरा  प्रयोग  किया  है  कि  इस
 जो

 घास  से  कोई  बुरा  प्रभाव  भी  पड़ा है
 ?

 श्री  कर मरकर  :  सरकार ने  इस  बात
 केन्द्रीय  यातायात  पद्य  ने  अपनी

 ७  मार्चे  १९५२  की  बैठक  में  इस  परियोजना
 की  भी  जांच  की  है  किन्तु  इसका  कोई भी

 पर  विचार  किया  और  यह  निश्चय
 बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा है  ।

 किया था  कि  अगली  बैठक
 तक  इस  पर

 कितनी  प्रकार श्री  बी०  एस०  अग्रेतर  विचार  स्थगित  किया  जाना  चाहिये  ।

 की  घास  पर  प्रयोग  किया  गया  है  तथा  उन
 जनाब  अमजद  अली :  क्या  गारो

 में
 से  कितने  प्रयोग  असफल रहे  हें  ?

 पहाड़ी  जिले  में  स्वायत्त  fret
 परिषद्

 sus भी  करमरकर :  मुझे इस  बात  का  जित  करने  के
 समय  आसाम

 के  मुख्य

 विश्वास  है  कि  इस  प्रकार की  घास  पर  डी  मंत्री  द्वारा  frat tan  गये  उद्घाटन  भाषण
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 की  भोर  भारत  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  श्री  एच ०  एन०  मुखर्जी  क्या  हमें

 किया  गया है  ?  इस  बात  का  पता  चलेगा  कि  उक्त  रिपोर्ट

 पर  कब  चर्चा की  जायेगी  ? श्री  सतीश  चन्द्र  :  जी  श्रीमान् ।
 उस्ता  ba  | किन्तु  आसाम  सरकार  ने  इस  रसूल  श्री  :  लगभग  चार  या  पांच

 भारत  सरकार  के  पास  प्रतिनिधान  भेजा  दिनों  में  प्रकाशित की  जायेंगी  ।

 हमने वह  भाषण  सुना  नहीं न  तो  चर्चा  के  समय  के  सम्बन्ध  में  सदन  सेवा

 पढ़ा है  अन्य  सम्बद्ध  दल  ही  निश्चय  कर  सकते  है ं।

 जनाब  अमजद  अली :  उस  भाषण  की  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :
 क्या  सरकार

 एक  प्रति  मंत्रालय  के  पास  पहुंचाई  गई  इस  मामले  में  अपना  उत्तरदायित्व  समझती

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  वह  कुछ  सुचना
 कि  लोकमत  के  अनुसार  चूंकि  यह

 आन्दोलन  अपव्ययी  तथा  असफल  रहा  है
 चाहते हें  ?

 @oentereseonen

 जनाब  अमजद  अली  :  मंत्रालय को  उस

 भाषण  की  एक  प्रति  दी  गई  है  ।  अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्हें  अपना  मत

 प्रकट  करन  आवश्यकता  नहीं  |
 अध्यक्ष  महोदय :

 शान्ति  ।

 भूमि  अधिकरण  प्रदान उन्होंन  बतलाया  कि  आसाम  सरकार  न

 एक  प्रतिनिधान  भजा  है  ।  उनका  ध्यान
 ¥ 21983,  श्री  मीडिया  गोंडा  :  क्या

 उस  भाषण  की  ओर  आकर्षित  नहीं  किया
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की

 wae  उन्होंने  उस  की  एक  प्रति  कृपा  करेंगे

 भेजी  हो  ।
 |

 भूमि  अधिकरण  प्रदर्शन

 खोले
 अनन  आन्दोलन

 के  लिए  कहां  केन्द्र

 गए
 जांच  समिति  की  रिपोर्ट

 इस  उद्देश्य  के  लिए  किस
 *

 १७४२.  को  एच०  एन०  मुखर्जी  :  क्या
 प्रकार  की  प्रणाली से  काम  लिया

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 जाता है  ;  तथा

 करेंगे कि  क्या  अनन  उपजाओਂ

 आन्दोलन  के  काय  की  जांच  करन  बाले
 इस  मामले  में  आज  तक

 समिति  की  रिपोर्ट  पर  संसद्  में  चर्चा  की
 कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है

 ?

 जायेंगी ?  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att

 कर मरकर  भूमि  अधिकरण  किये
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 :  वह  रिपोर्ट  छप  रही है  और
 श  राज्य का  काम  और  निम्नांकित

 स्थानों  पर  इसके  केन्द्र  बनाए  गए  हैं
 ata  ही  सभी  संसद  सदस्यों  में  वितरित

 कौ  इस  के  साथ  सरकार  भी
 (१)  शोलापुर  ।

 इस  रिपोर्ट  पर  अप्रैल  कायंवाही  करन  के  (२)  शान्तिनिकेतन

 सम्बन्ध में  क्वार  कर  मझे  (ahearat  |

 प्रसन्नता  होगी  यदि  इस  सदन  में  भी  उस  (३)  हजारीबाग

 रिपोर्ट पर  चर्चा  की  जायेगी  ।  (¥)  नंजनाद  ।
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 उषा
 ०  में  इसने  अपने (५)  शुष्क  पशुपालन  अनुसंधान  स्टेशन  इन

 मद्रास  |  काम  पर  कितना  व्यय  feat

 (६)  पैप्सू  स्थित  शिवालिक  (77)  इस  का  पूंजीगत

 डिया ं।
 विनियोग  कितना  हैं  ;  और

 साधारणतया  भूमि  इसने  सरकार  कितना

 अधिरक्षण  ऋण  लिया  हे  ?

 ~
 के  फसलं  उगाने

 में  खण्डों  में  फसल

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव
 धरातल की  ऊंचाई-नीचाई

 नियंत्रित
 adit  az).  से  एक

 विवरण  जिस  में  अपेक्षित  सूचना  दी  गई
 चरागाहों  में

 qr  कटिबंधों  में  कामत
 है  सदन  पर  रखा  जाता  है

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  २६] उचित  प्रकार  की  घास  उगाना

 भौर  उचित  प्रणाली  &  खाद  पहुंचाना  कलकत्ता  टेलीफोन  एक्सचेंज

 *
 १७२५.  श्री  ए०  सी०  गुहा  क्या

 ay  के  इस  पहलू  में

 ma:  दीघंकालीन  तरीके  जाते
 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग े:

 क्या  यह  तथ्य  कि  कलकत्ता
 हें  और  af  अधिकरण  की

 प्रक्रिया  में
 ~  टेलीफोन  कमंचारी  संघ ने  इस  बात  के

 भारत  में  अभी  हाल
 कई  एक  आरोप  लगाये  हें  जब  से

 आरम्भ  की  गई  अत
 सरकार  ने  बंगाल  टेलीफोन  निगम से

 सफलता का  नहीं  लगाया  टेलीफोन का  सारा  कार्यभार  संभाला हें
 सकता  |  हांयों  at  यह  रिपोर्ट

 दी
 तब  से  कमंचारियों की  सेवा  शर्तें  बहुत  अधिक

 जाती  है  कि  आज  arn

 बिगड़  चुकी  हैं
 ;

 जनक  सफलता मिली  है

 उन  के  ये यदि  हां  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  समाप्त

 हुआ
 पाए  गए  हें  ;  गौर

 (71)  जब  से  सरकारी  व्यवस्था

 की seit  के  लिखित
 उत्तर

 आरम्भ  हुई  नौकरी

 दिल्ली  यातायात  प्राधिकार
 दावतो  में  क्या  क्या  परिवहन  किए

 गए
 ?

 *
 १७२१.  ए०  सी०  गुहा  क्या

 आ  नगा  गह

 बतलाने  कृपा  संचरण  उपमंत्रो
 राज  :

 सन्  १९४९  में  डाक

 दिल्ली  यातायात  प्राधिकार  संघ की  कलकत्ता  टेलीफोन  लाखा  ने
 का  प्रारम्भ  से  at  तक  का  महाप्रबंधक को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें
 arias  लाभ  का  कई  एक  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  था

 लेखा  कया  हे  ;
 और  उसमें  कर्मचारी

 वर्ग
 के  विभागीय करण
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 के  सम्बन्ध  में  कुछ  एक  बातें आई  थीं
 ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 चूंकि  उनकी  शिकायतें निश्चित  नहीं  थीं  :  तथा  अखिल

 st  गया  भारतीय  महिला  खाद्य  परिषद्  की  शाखायें

 और  उप शाखायें  देश  भर  में  विविध  केन्द्रों fe  ag  तत्काल  शिकायतों

 के  ठोस  दृष्टान्त बताये  faq  अभी  तक  में  स्थित  तो  हें  किन्तु वे  सभी  पृथक

 महाप्रबंधक के  पास  कोई  भी  उत्तर  नहीं  पुथल  स्थानीय  संस्थायें  नहीं हूं  ।  उक्त

 पहुंचा  हूं  ।  टेलीफोन के  महाप्रबंधक  अथवा  परिषद् को  भारत  सरकार से  एक  अनुदान

 महानिदेशक के  पास  और  कोई  मिलता  जिसमें  से  वह  विविध  शाखाओं

 श्रतिनिधान  नहीं  पहुंचा  है  ।
 को  उनकी  आवश्यकताओं के  अनुसार  उस

 उपरोक्त  को  ध्यान
 धनराशि  का  बटवारा  कर  देती  है  ।  एक

 ~  विवरण  जिसमें  सन्  १९५०-५१  से  १९५२-
 म  हुए  प्रदान  ही  नहीं

 ५३  तक  के  इन  सभी  शाखाओं  की  संख्या

 तथा  उनके  स्थान  आदि  गये  हें

 कम्पनी  के  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हे  |

 रियों  को  इस  परिवर्तित  के  समय  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  Ro]

 से  ही  इस  आशवासन

 दिलाया  गया  fe  उनकी  सेवा  की

 erat  तथा  भविष्य  में  उन्नति  रेल  भाड़े

 ~
 करने  साधनों  में  पहले

 प्रशासन  की  अपेक्षा  भी  प्रकार
 न

 R94,  थ्री  एम०  सलामुद्दीन  :  क्या

 का
 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :.

 अन्तर  नहीं  ह  पहलों

 अप्रैल  १९४६  a  उन्हें  केन्द्रीय
 क्या  सभी  रेलों  पर  दलेल-भाई

 सरकार  की  शर्तों  आदि  के  अनुसार
 की  दरें  एक  सी  हूं  ;  तथा

 ही  काम  में  लगाया  उन्हें

 यह  भी  बताया  गया  fe  वे  किसी  afe  तो  कहां  far
 ~

 भी  में  पहले  के  wad  की
 और  क्यों  इन  दरों  में

 अन्तर है  ? जेसी  सुविधाओं  से  नहीं

 रखे  जायेंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  (  at

 अखिल  भारतीय  महिला  खाद्य
 सतीश  :  और  (a).  कुछ

 १७४४.  श्री  मीडिया  गोड़ा  क्या  एक  खण्डों  को  छोड़कर  सभी  रेलों  पर

 रेल  भाड़े  की  दरें एक  सी  भौर  निर्माण बाय  तथा  की  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  अखिल  भारतीय
 संभरण  तथा  काय  के  ऊंचे  परिव्यय  आदि

 के  विशेष  कारणों  से  उन  कुछ  एक  खण्डों  में
 खाद्य  के  अंतगर्त  कोन

 सी

 स्थानीय  संस्थायें  काम  कर  रहीं  और  रेल  भाड़े  अधिक  हें  ।.  एक  विवरण  जिसमें

 इन  सभी  खण्डों और  टेल  भाड़े की  दरों

 उनमें  से  प्रत्येक  केन्द्र  के  मापदण्ड  दिये  गय  सदन  पटल  पर

 को  कितनी  सहायता  रखा  जाता  हैं  परिदिष्ट ८,  अनुवाद

 के  रूप  में  दी  गई  हे
 ?  संख्या  २८]
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 तम्बाकू
 द्  स्वीकृत  किये  जाने  से  सम्बन्धित  नियमों  का

 *
 १७४६.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  पुरा  पूरा  पालन  होता  है  ;  यदि  नहीं  तो

 खाद्य  तथा  कु  ष  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  क्यों  नहीं
 ?

 करेंगे
 प्रधान  मंत्रो  के  संभासचिद

 विगत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक
 wa  :  प्रश्न  के  (#)  भाग  का

 तम्बाकू  उगाने  वाले  राज्य  में  किनी  भूमि  उत्तर  नहीं  रामू  |  प्रदान  के  दूसरे  भाग

 में  तम्बाकू की  काश्त  हुई  हे  ;
 में  पूछी  गई  बात  नहीं  उठती  ।

 इन  ही  वर्षों  में  भारत  में  खपाये

 गये  तम्बाकू  की  मात्रा  तथा  उसका  मुख्य  जी  हां  ।  यह  बतलाया  जाये कि

 कया  हू  ;  तथा
 जमशेदपुर  at  जन

 vat  अवधि  में  प्रत्येक  ay  संख्या में  इतनी  वृद्धि  नहीं हुई  हू  कि  वहां

 तम्बाकू  की  कितनी  मात्रा  विदेशों  को  के  कर्मचारियों  को  अधिक  मकान  किराया  भत्ता

 दिया जा  सके  । निर्यात  की  गई  तथा  उसका  मूल्य  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री
 बिक्री  के  ठक

 :  और  दो
 *

 १७४८.  चौ०  रघुबीर  सिह  कया  रेल
 विवरण

 जिन  में  अपेक्षित  सूचना दी  गई

 सदन  पटल  पर  रखे  जाते
 मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  २९]  क्या  यह  तथ्य  ह  कि  सरकार

 सन्  १९४८-४९,  १९४९-५०,
 उत्तरीय  तथा  अन्य  रेल  संस्थाओं  में

 अनुज्ञप्ति  प्रणालो  के  अनुसार  बिक्री  के  ठेके
 १९५०-५१  वर्षों में  घरेलू  उपभोग  के  लिये

 साफ  को  गई  तम्बाकू-पत्ती  की  मात्रा  क्रमशः  देने  के  बदले  टेंडर  प्रणाली  से  बिक्री  के  ठेकਂ

 १६०,  २०८  और  २१९  टन  थी
 देने को  बात  पर  विचार  कर  रही  हैं  ;  और

 हुए  तम्बाकू  के  मूत्य  से  सम्बन्धित  आंकड़े

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 यदि  तो  इस  नई  प्रणाली  को

 कब  लागू  कि.या  जायगा

 टाटानगर  स्थित  भूतपूर्व  बो०  एन०

 रल  कर्मचारी  प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  (ait  सौदा

 के  Ryvy.  श्री  नम्बियार  :  क्या  रल
 चन्द्र  )

 :
 जो नहीं  ।

 मंत्री  यह  बतलाने  की  ८  करेंगे
 :

 wet नहीं  उठता

 क्या  टाटानगर  स्थित  भूतपूर्व  फिरोजाबाद  रेलवे  स्टेशन

 ली०  एन०  रेल  कमंचारियों  की  ओर  से  इस

 बात  का  प्रतिनिधान मिला  है  कि  वहां  के
 ह

 29S  ato
 रघुबीर  सिंह

 :  कया
 रेल

 को  क्षतिपूर्ति  भत्ता  दिया  मंत्री यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे

 भोर  यदि  हां  a  उनके  उस  प्रतिनिधान
 क्या  यह  तथ्य  कि  उत्तरों

 थर  क्या  कायंवाही की  गई  हे  ;  तथा  रेल  लायन  पर  फ़ोरोज़ाबाद  नाम  के

 क्या इस  क्षेत्र  में  बढ़ी  हुई  पूर्ण  स्टेशन  पर  बिजली  नहीं  लगी है  जव

 wear के  अनुसार  मकान  किराया  भत्ता  कि  स्वयं  फिरोजाबाद  कस्बे  में  बिजली  हूं  ;
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 जुलाई
 १९५२

 क्या  सरकार  इंस  स्टेशन  पर  वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री

 बिजली  पहुंचाने  की  बात  पर  विचार  कर
 कर मरकर )  जी  हां  ।  भारतीय

 ~
 tel  तथा

 श्री  अनुसन्धान  परिषद्  क्षिसम्बन्री

 यदि हां  तो  कब  ?  सुचना  के  प्रसार  के  लिये  सम्मेलन

 आयोजित कर  रही  ह  ।  अभी इस  सम्मान
 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव

 चन्द्र  )  :  और
 .  जी

 का  समय  तथा  स्थान  निश्चित  नहीं हुए  हें

 इस  सम्मेलन का  उद्देश्य यह  है
 यह  प्रस्थापना &  कि  सन्  १९५३-५४

 कि  उन  साधनों  और  उपायों की  जांच  की
 में  इस  स्टेशन  पर  बिजली पहुंचाई  जायेगी  ।

 जाय  जिन  से  कृषकों  में  वैज्ञानिक  अनुसन्धान

 बीयू-सेवायें
 तथा  कृषि सम्बन्धी  सूचना  के  निष्कर्षों  का

 प्रसार हो  और  उनकी  आवश्यकताओं को  भी
 ¥ Quo,  श्री  दिगम्बर  fag:  कमा

 संचरण  मंत्री  भारत  में  उन  स्थानों के  नाम
 जाना  तथा  देश  भर  में  इस  उद्देश्य  की

 पूर्ति  के  लिये  उचित  उपकरण  स्थापित  करने
 बतलाने की  कृपा  करेंगे  जो  दिल्ली से  वायु-भ

 की  प्रस्थापना तेयार  की  जाय
 सेवा  द्वारा  सम्बन्धित हें  ;  और  क्या  कुछ

 स्थानों  के  लिये  वायु-सेवा  बन्द  कर  दी  इस  सम्मेलन  की  योजना  पर

 सरकार  को  कोई  भी  व्यय  नहीं  करना
 गई  है

 ?

 पड़ेगा  |

 संचरण  उपमंत्रो  राज
 :  इस  आसाम  की  उत्तरी  ट्रंक  सड़क

 समय  दिल्ली  और  *
 9१७५२.  श्री  बेली  राम  क्या

 यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  क्या
 करेंगे  :

 पटना  तथा  के
 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य का

 बीच  सीधी  वायु-सेवा चल  रही  इनमें से  ज्ञान हैं  कि  आसाम  की  उत्तरी  ट्रंक  जो

 किसी  भी  स्थान  की  वाय-सेवा  बन्द  नहीं  की  आसाम  को  पश्चिमी  बंगाल  स्थित  जलपाईगुड़ी
 गई  है  ।  तथा  कूच-बिहार  के  रास्ते  भारत  के  शेष

 भाग  से  मिलाती  सभी  ऋतुओं में  काम
 क्षीण  सम्बन्धी  प्रचार

 *
 १७५१,  श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  खास  में  नहीं आ  सकती है  ;  तथा

 क्या  सरकार  इस  सड़क  को
 तथा  ale  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप में  लेना  चाहती है  ?

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  (  श्री  सतीश  चन्द्र  )  :
 क्या  यह  तथ्य  हे  कि

 जी  at  ।
 १९५२  में  कृषि  सम्बन्धी  प्रचार  के  हेतु  एक

 जी  नहीं  ।
 सम्मेलन  बुलाये  जाने  वाला  है  ;

 खराब  खाद्यान्न

 इस  सम्मेलन  का  मुख्य  via  *
 १७५३,  श्री  बो०  एस०  मुक्ति

 क्या हे  ;  तथा
 कया  खाद्य  कृषि  मंत्री  यंह  बतलाने

 इस  सम्मेलन  पर  सरकार  द्वारा  की  कृपा  करेंगे

 जाने  अनुमानित  व्यय  सन्  १९५०-५१  तथा  PS48-4R

 कितना है  ?  में  केन्द्रीय  सरकार  के  गोदामों  में  इकट्ठे
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 किये  गये  चावल  तथा  गेहूं  की  जो  अब  इसके  कारण  तथा

 उक्त  हानि  के  उत्तरदायी  पदाधिकारियों weet के
 खाने  के  क्राम  नहीं  आ  सकते

 कुछ  कितनी  मात्रा  और  उसका
 के  free  कया  कार्यवाही की  गई

 कितना  मूल्य  है  ;  तथा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 :

 किस

 ce  नल

 इंटरनेट  क्वाटर  पौण्ड  रु०

 १९५०-५१  २४  १र

 १९५१-५२
 बील्एए।ल्एए  जव

 १९  ९९५

 मूल्य
 नए a

 टन
 क्वाटर  qe  दि रुठ

 पाई

 १९५०-५१  ए  प्  SR

 १९५१-५२  रे  १८  EUS

 इकट्ठी  की  गई  मात्राओं को  १०  १९५२  को  समाप्त हो  जाती

 दृष्टि  में  रखते  हुये  खराब  हुई  मात्राओं  हें  किन्तु  हैदराबाद  सरकार ने  यह  ॒  प्रार्थना

 नगण्य  हें
 ;

 किसी  पदाधिकारी के  की  हैं  कि  उन  की  सेवा-अवधि  एक
 निरुद्ध

 कार्यवाही  किये  जाने  का  ower  aq  और  बढ़ा  दी  जाय  |

 नहीं  उठता  ।

 हैदराबाद  भेजे  गये  पदाधिकारी
 त्रिपुरा  के  राज्य  कर्मचारी

 *
 १४८९२.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  ३९९.  नौ  बिरेन  दत्त  :  क्या  राज्य

 ग्या

 राज्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 करेंगे

 राज्य  प्रशासन  के

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  घोषित  किन  विभागों का  पुनर्स्थापन  तथा  नया
 पदाधिकारियों को  ada  संख्या  जिन्हें  वेतनश्रेणीकरण  हुआ हैं  ;
 पुलिस  कायंवाही  के  बाद  हैदराबाद

 भेजा  गया  था  तथा
 अभी  किन

 विभागों  पुन

 क्या  हैदराबाद  में  उन  की  संस्थापन होना  शेष  है  ;  और

 सेवा  अवधि  निश्चित है  ?
 पुनरीक्षित  वेतन  श्रेणी  के

 अनुसार

 गृहकार्य  तथा  राज्य  मंत्री  वेतन  नहीं  पाने
 वाले  कमंचारियों  को  किस

 ्  )  ट  दो  ~
 प्रकार  को  अल्पकालीन सहायता  देने  के

 gk  १९५३
 सम्बन्ध

 में
 विचार  किया

 जा  रहा है  ?

 राज्य  मंत्री और  दूसरे  पदाधिकारी  की  सेवा-अची
 काटजू  )  :  निम्नांकित  विभागों  के  सम्बन्ध
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 में  सेवा  पुन  संस्थापन  पद-वेतन  श्रेणी  नगरपालिका  के  साथ  इस  बात  का

 का  पुनरीक्षण  स्वीकृत  किया
 जा  चुका हे

 :*+-  परामर्श कर  रहे  हें  कि  क्या  बंगाल

 (१)  पुलिस  ।  नगरपालिका  अधिनियम  को  त्रिपुरा  पर

 भी  लागु  किया
 जा

 सकता  है
 ।

 (२)  नागरिक  प्रदाय  ।

 (२)  सहकारी  संस्थायें  ।  पोत

 (४)  न्यायपालिका  विभाग  ।  Sok  भी  बादशाह  खा  क्या

 यातायात  मंत्री यह  बतलाने  कपा
 (५)  पंजीयन  विभाग

 करें गे

 इन  विभागों  के  सम्बन्ध  में

 उक्त  प्रस्थापनायें  विचाराधीन  हें
 भारतीय  कम्पनियों  के  स्वामित्व

 के  सामान  जाने  बाले  पोतों  तथा

 (१)  सचिवालय |
 यात्री  पोतों  की  संख्या  feat  atk

 (२)  आबकारी  विभाग  ।
 कब  से  उनका  समूद्र  अवतरण  हुआ  है

 (3)  वन  विभाग ।
 प्रत्येक  पोत  को

 लागत  तथा
 (४)  जेल  विभाग ।  स्वामियों के  नाम  क्या  हैं  ;

 (५)  दिक्षा  विभाग  '

 ये  किन  २  मार्गो  पर  चलते

 (६)  चिकित्सकीय  तथा  लोक  ्र @  >  तथा
 स्वास्थ्य  विभाग  ।

 (9)  कृषि  ।  (3)  अभारतीयों  के  अथवा

 स्वामित्व  के  सामान  ले  जाने
 (<)  सरकारी  प्रेस  ।

 वाले  तथा  यात्री  पोतों  के  नाम  तथा

 (९)  वाणिज्य  तथा  श्रम
 समुद्र-पात्रा  के  दिनांक  क्या हूं

 ?
 विभाग  ।

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव
 (¢o)  निर्माण  तथा  भवन  विभाग ।

 (77)  किसी  भी  प्रकार की  अन्तर्कालीन
 :  से  (7), oH faaem fart एक  विवरण  जिस

 में  अपेक्षित  सूचना  दी  गई  हे  सदन  पटल
 सहायता  नहीं  दी  जायेंगी  ।

 पर  रखा  जाता  ar >  ।  दिये  परिशिष्ट  ¢,
 बंगाल  नगरपालिका  अधिनियम

 अनुबन्ध  संख्या  ३०]

 *Yoo.  alta  दत्त  :  क्या  राज्य
 गेंद  अपेक्षित  सूचना

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंग े:  उपलब्ध  नहीं है  ।
 बंगाल  नगरपालिका क्या

 अधिनियम  को  अगरतला  नगरपालिका  मकई  और  मिलो

 पर  लागू  करने  की  कोई  प्रस्थापना ;  तथा  ४०२.  श्री  गनपति  राम  :  क्या  खाज

 उपरोक्त  भाग  का  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा
 पन्न

 उत्तर हां  में  हे  तो  इस  मामले  में
 ~

 क्या

 कायंवाही  की  गई  हू
 ?

 सन्  ११५०-५१  तथा  PSH L-KR

 ०  कार  *
 गृह काय  तथा  राज्य  मंत्री

 *
 :

 में  विविध  राज्यों  में  कुल  कितने  क्षेत्र

 और  (a)  मुख्या युक्त  स्थानीय  में  मिलो  की  काइत  हुई  तथा
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 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री सन्  १९५१-५२  में  विभिन्न
 राज्यों

 में  मकाँ  का  कुछ  उत्पादन  हुआ  :
 अभी  सन्  PA4R-KR

 और  विगत  तीन  वर्षों के  मुकाबले  में
 के  अन्तिम  आंक  उपलब्ध  नहीं  हें  किन्तु

 ava  उत्पादन में  कमी  या  बद्धी  होनें  उन  में  खरीफ़  दालोंਂ  जिन  में

 की  प्रतिशतता कया  कुलथी  आदि  सम्मिलित

 के  आकड़े  उपलब्ध  हुये  एक  विवरण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  जिस  में  इन  दालों  के  अंतिम  आंक

 तथा  अन्य  दालों  से  सम्बन्धित  नवीनतम
 कर मरकर

 )  और  दो  विवरण

 जिन  में  ज्वार  और  मकई  के  सम्बन्ध
 उपलब्ध आंक  दिये  सदन  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।
 में  सूचना  दी  गई  हैं  सदन  पटल  पर  रखे

 जाते  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  अभी  सन्  १९५२-५३  के  आंकड़े

 संख्या  ३१]  भारत  में  मिलो  का  उत्पादन  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इस  समय  खरीफ

 नहीं  होता  और  इसका  निकटतम  पर्याय  दालों  को  बोया  जा
 रहा  है  और  अभी  कुछ

 यानी  इसके  बदले  में  प्रयुक्त  होने  वाला  महीने  बाद  रबी  दालों  की  प्रारम्भ

 खाद्यान्न  ज्वार ही हे  ।
 की  जायेगी ॥

 और  set  नहीं  उठते  |

 ~
 दाल

 इस  बात  की  पुरी  तथा  विश्वसनीय

 Coz  श्री  गणपति  राम  :  क्या  खाद्य  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  कि  भारत  में  कितने

 क्षत्र  में सोयाबीन की  कश्त  की  जाती हैं  ।  एक तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 SN  विवरण  जिस  में  राज्यवार  उपलब्ध  सूचना

 दी  गई  है  सदन  पटल  पर  रखा  जाता है  ।
 च्  १९५१-५२  और  १९५२०

 सन्  १९५०  में  पजाब  में  सोयाबीन
 ५३  में  विशेषतया  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ

 कितने  क्षेत्र  में  दालों  की  काश्त  हुई
 फ़सल  की  काशत  पर  अनुसंधान  होने  के

 पंजाब  सरकार  से  कहा

 गया कि  वह  कांगड़ा  घाटी  में केई  एक क्या  १९५२-५३ में  उत्तर  प्रदेश

 में
 दालों

 का
 अधिक  उत्पादन  हुआ

 प्रकार के  बीजों  को  बढ़ाने  की  व्यवस्था

 करे  तथा  कृषकों में  उन  बीजों  का
 यदि  हां  तो  चालू  वर्ष में  घाटे

 बाले  क्षेत्रों  को  अब  तक  कितनी  दालें  भेजी
 वितरण  करने  में  सहायता  दे  ।  १९५०

 में  बंगलौर  स्थित  भारतीय  विज्ञान  संस्था
 गई  हैं  ;

 में  प्रकार  के  सोयाबीन  के  बीजों  की

 कितने  क्षेत्र  में  सोयाबीन  की  जीव  रासायनिक  जांच  की  गई  और

 कामत  होती  है  तथा  क्या  विविध  राज्यो ंके  कई  राज्य  सरकारों  को  उनके  निष्कर्ष  भेजे  गये

 भागों  में  सोयाबीन  के  उत्पादनਂ  को  प्रोत्साहन  थे  ।  इस  समय  परिश्रमी  उत्तर  प्रदेश

 दिया  जाता  तथा  मैसूर  में  सोयाबीन  पर  और  भी  प्रयोग

 किये जा  रहे  हैं यदि  हां  तो  सन्  १९५२-५३  में

 भारत  में  कुल  कितना  अतिरिक्त  उत्पादन  सन्  १९५२-५४  में  गये

 हुआ
 उत्पादन  के  प्राक्कलन  अभी  उपलब्ध  नहीं  वह्य
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 विवरण 2  उड़ीसा  १,२३९

 उत्तर  प्रदेश  १५६
 १९५१-५२  में  दालों  को  कादत  वाला  क्षेत्र

 जम्मू  व  काइम  aes
 ee

 7900  एकड़

 चना
 भोपाल

 तूर

 दूसरा  अनुमान  अनुमान
 a

 ee
 अन्य  राज़्य

 भारत भर
 में  १६,९२८  GRACE  हमी  कट

 एन  ०  ए
 o( BTS.  सूचना

 नहींं

 कावा
 उत्तर  प्रदेश में  GRXVR  १,६१०  एन०  ए--उपलब्ध  नहीं

 का

 अन्य  खरीफ  दालें  अन्य  की  दालें
 बिहार के  लिए  रेल  लाइनें

 ॥...
 अंतिम  अनुमानਂ  पहला  अनुमान

 Cov  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  व्या
 भारत  भर  में  ११,११५  940.0

 उत्तर  प्रदेश  में  देदे
 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कोई  सूचना  नहीं

 ०  आई० )  बिहार  में  रेल  लायनों  के  पुन

 कोई  सूचना  नहीं
 बिछाने  निर्माण  करने  के  लियें  विगत

 पांच  वर्षों  में  बिहार  सरकार  ने  भारत
 रबी  फसलों के  प्रथम  अनुमान  के

 सरकार  के  समक्ष  क्या  प्रस्थापनायें
 समय  उत्तर  बिहार  और  पश्चिमी

 बंगाल  के  आं कड़े  उपलब्ध  नहीं  होते  अतः
 और

 उन्हें  भारत  भर  से  सम्बन्धित  set  फसलों  के  इन  में  से  प्रत्येक  प्रस्थापना
 पर

 कुल  जोड़  में  सम्मिलित  नहीं  गया  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा

 अंतिम  के  समय  ही  वे  आंकड़े  करना  चाहती  है  ?

 प्राप्त  हो  जाते  हैं  ।

 प्रधान  मंत्रो  के  सभा  सचिव  (att

 विवरण  2  सती दा  :  और  बिहार

 सोया  बीन  की  काइत  वाले  क्षेत्र  के उपलब्ध  सरकार  ने  विगत  पांच  वर्षों  में  बिहार  में

 90a

 TS  aro
 रेल  लाइनों  के  प्रत्यपंण  निर्माण  के

 लिये  जो  प्रस्ताव  और  उन  में  से राज्य  क्षेत्र  क्षत्र

 )
 प्रत्येक  पर  कार्यवाही  की  गई  अथवा

 भा साम  Yoo  की  जाने  वाली  उन  को  सविस्तार  दिया

 मध्य  प्रदेश  a4 ~  जाता हैं  :

 की  गई
 अथवा  की

 जाने  वाकी  कार्यवाही

 पुनः  बिछाना

 Zo-VV-KQ  को  यातायात  के  लिये
 (१)  टिनपहाड़-राजमहल

 उक्त  लाइन  खोली  जा  चुकी है  ।

 (२)  भागलपुर-मंदार  पहाड़ी  ।  ध. प्रत्यपण  का  कार्य  चल  है  शर

 आशा  की  जाती  &  कि  g a4 ਂ  We.

 में  समाप्त  हो  जायेगा  |

 426  PSD
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 की  गई  अथवा  की  जाने  वाली
 कार्यवाही

 ह  क

 पुनः  बिछाना--जारी

 (३)  परसराम-सुपौल  ।  ११-५-१९५१  को  यह  ब्रांच  लाइन

 यातायात के  लिये  खोली  गई

 नई  लाइनों का  निर्माण

 (१)  बरवाडीह-तोरी-बीरमित्रपुर  बिहार  सरकार  को  इस  विषय  में

 निर्देश  किया  जा  चुका  है  ।

 (२)  पुरूलिया-ठोहरदगा  रेल  का  केन्द्रीय  aa  we  के  निश्चय

 छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  के  अनुसार  मूरी-रांची  खण्ड  के  इस

 में  परिवर्तन  |  परिवर्तनਂ  को  पथ ्  परियोजना  के  रूप

 में  जांचा  जा  रहा  है  ।

 (३)  गया-रांची  केन्द्रीय  यातायात  ws  के  निचय  के

 अनुसार  परियोजना  बन्द  कर  दी

 गई  है
 ।

 (४).  हाजीपुर-दोबगंज-गोबिन्द  एवम

 आरेतज-सगौली  ।

 (५)  हजारी  बाग-रामपुर  हाट  ।  :

 (६)  सीतामढ़ी-सोनबरसा  ।  आवश्यक  परिमाप  किये  गये  किन्तु

 अभी  रिपोर्ट  नहीं  मिली  हैं  ।  परिमाप

 की  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  ही  उक्त

 परियोजना  का  पूर्वावलोकन  होगा  t

 (2)  चकिया-अलबानिया  उक्त  परियोजना  में  गंडक  नदी  को

 सिधवालिया  ।  पार  करने  की  बात  सम्मिलित

 जौर  इस  विषय  में  विचार

 किया  जायेगा  जब  इस  नदी  पर  पुल

 बनवाने  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निश्चय

 किया  जायेगा  |

 (<)  केन्द्रीय  यातायात  wet  यह  निश्चय

 किया हैं  कि  कोसी  बहु  उद्देश्य  योजना

 बीरपुर  की  प्रथम  अवस्था  की  स्वीकृति  के

 पश्चात् ही उक्त ही  sad  परियोजना  का

 विलोकन  किया  जाना  चाहिये  ।

 (8)  मसुरलीगंज-दौरम  मधेपुरा  १९५२-५३  के  आयव्ययक  में  १०

 लाख  रुपये  का  उपबन्ध  रखा  गया

 भर  आशा  की  जाती  हैं  कि  १९५३-५४

 में  यह  ard पुरा  किया  जायेगा  ।
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 अनुसूचित  क्षेत्र  संचरण  उपमंत्री  राज  :

 घ
 ४०६.  थ्री  FAT  खाद्य  तथा  Av)

 कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 :  (१)  पंजीबद्ध  दावों  की  संख्या

 ५,७५५  ।

 विगत  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  भाग

 *कਂ  में  के  राज्य  के  अनुसूचित  क्षेत्रों  में  (२)  उक्त  दावों  में  अस्तप्रंस्त

 बनायें  गये  तथा  खोदे  गये  तालाबों  और  धनराशि  का  मूल्य  --२३.३७,०२५  रुपये

 कुओं  की  संख्या  क्रमशः  कितनी  (7)  जी  gil  १९४७  a

 पांच*्वर्षों  में  इन  निर्वा
 विभाजन  परिषद्  ने  यह  निश्चय  किया  था  कि

 दोनों  राज्यों  —Tifeeqrat  तथा
 कार्यों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 तथा
 लोगों  को  ALATA  १९४८  तक  बचत  बेक

 लेखा  तथा  केश  सर्टिफिकेटों  के  स्थानान्तरण

 (7)  क्या  अनुसूचित  क्षेत्रों  में  रहने  की  सुविधा  दी  जानी  चाहिये  ।  गड़बड़  तथा
 चाले  लोगों  को  इन  निर्माण  कार्यों  में  लगाया

 जन  निष्क्रमण  के  कारण  ३१  १९४८
 गया था  ?

 तक  ये  स्थानान्तरण  नहीं  किये  जा  अतः

 १९४९  में  यह  निश्चय  किया  गया  कि वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 >  से  इस  समय  डाकघर  के  कैश  सर्टिफिकेटों  को  इस  शर्त  पर

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  ।  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  एक  देश  से  दूसरे  देश  में  स्थानान्तरित  किया

 से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रहो  और  जाना  चाहिये  कि  तथा  स्थानान्तरण  के

 कालान्तर  में  सदन  पटक  पर  रखी  जायेगी  ।  आवेदन  पत्र  स्थानान्तरित  किये  जाने  वाले

 देश  के  किसी भी  डाकघर  में  ३०  १९४९
 कदा  सर्टिफिकट

 को
 या  उस  से  पहले  पंजीबद्ध  किये  गये  हों

 *F¥o9.  सरदार  हुक्म  कया  संचरण  जहां  तक  मरे  हुए  वि नियोक्ताओं का  प्रश्न  है
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  इन  दोनों  देशों  में  दावों  के  पंजीयन  के  लिए

 क्या  विभाजन  से  पहले  भारतीयों  ३०  १९५०  को  अंतिम  दिनांक  माना

 गया | द्वारा  खरीदे  गये  उन  कैश  सर्टिफिकेटों  के

 सम्बन्ध  जो  दंगों  में  खो  कोई  दावे  जी  भारत  से  पाकिस्तान  को
 रजिस्टर  किये  जा  चुके  स्थानान्तरित किये  गये  इस  प्रकार  के  दावों

 यदि  तो  उन  सर्टिफिकेटों  की
 की  संख्या  ९०  और  इन  दावों  का  कुछ

 संख्या  तथा  उन  के  मूल्य  कया  मूल्य  १,२१,१५३  रुपये हे
 |

 क्या  इस  प्रकार  के  दावेदारों  को  जम्मू व  काश्मीर  राज्य  के  विस्थापित

 उन  के  बदले  में  धन  लौटाने  के  लिये  भारत  भूस्वामियों  को  भूमि

 तथा  पाकिस्तान  के  बीच  कोई  निर्णय  अथवा  ४०८,  सरदार  हुक्म  क्या  राज्य

 करार किया  जा  चुका  तथा
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या
 भारत  सरकार

 ने
 उन  क्या  जम्मू व  काश्मीर  राज्य  के

 सानों  जो  विभाजन  के  बाद  पाकिस्तान  उन  विस्थापित  भूस्वामियों  जिन्हें  उन
 चले  गये  और  कदा  सर्टिफिकेट  पेश  नहीं  कर  क्षेत्रों  के  जो  इस  समय  आक्रांताओं  के

 कुछ  दावों  का  भुगतान  किया है  ?
 अधिकार  में  यहां  भारत  में  सहायता
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 »)
 क

 से  बाहर  अने  a नके  रਂ  &  में  रहना  पड़ा  सन्  १९५१  में  ४५१  और  आज

 कुछ  जमीन  दी  गई  तथा  तक  १९५२  में  ११४  ॥

 यदि  ह  उन्हें  कौन  सा  क्षेत्र
 सूचना  मांगी  गई  है  और  प्राप्त

 मिला है  ?
 होते  ही  सदन  पटल  पर  रखी  जाएगी

 गृहकार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )  :

 कश्मीरी  विस्थापित
 रल  के  डब्बे

 और  )

 शक्तियों को  भूमि  दिए  जाने  का  दायित्व तो  ४१०,  श्री  अजीत  सिंह
 :  क्या  रेल  मंत्री

 सर्वप्रथम  जम्मू
 व  का समीर  राज्य  पर  है  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 जिन्होंने  उनके  दावों  को  पंजीबद्ध  किया  हे  और
 विभाजन  से  ga  भारतीय  te

 उस  पंजीयन में  शिविरों  के  बाहर  रहने  वाले  संस्था के  पास  कितने  डब्बे  थे  ;
 लोग  भी  सम्मिलित  ह--और  उनका  विचार

 विभाजन  के  बाद  भारत  के  पास
 हे  कि  इन  विस्थापित  व्यक्तियों को  राज्य  के

 अन्तर्गत  उपलब्ध  भूमि  में  ही  फिर  से  बसाया  कितने  डब्बे  रहे  ;

 जाये  ।  अन्य  राज्यों  में  भी  कुछ  व्यक्तियों को  विभाजन के  बाद  से  आज  तक

 भारतीय  कारखानों  में  कितने  डब्बे भूमि  दी
 गई  किन्तु इस  प्रकार  की

 बांट

 से  सम्बद्ध  सविस्तार  सूचना  इस  समय  उपलब्ध  बनाने गये  ;  तथा

 नहीं ह  इसी  अवधि  में  आयात  कसें

 रल  क  डब्बे  गये  रेल  डब्बों  की  संख्या  कितनी है
 ?

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव oR  श्री  अच्युतन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  adit  :  इस  बात  के  आंकड़े

 ~  उपलब्ध  नहीं  हैं  कि  भारतीय  रेल  संस्था
 सन्  १९५१  और  १९  मं

 के  पास  विभाजन  से  पुर्व  कितने  रेल
 दक्षिण  रेलों  में  जोड़े  गये  तीसरी  श्रेणी

 डब्बे
 थे

 ।  उपलब्ध  सूचना  अनुसार
 के  उन  नय  डब्बों की  जिन  में  सभी

 विभाजन  से  पूर्वे  के  सर्वप्रथम

 आधुनिक  मौजूद  हूं  संख्या  कितनी
 ३१  १९४७  को  भारत  के  पास

 TVS 2  ५  सब्ब  थे  ।

 उपरोक्त  वर्षों  म  सभी
 २१  मान  १९४८  को  R90, 3éc

 भारतीय  रेलों  में  इस  प्रकार  के  जोड़े  गये
 डब्बे थे  |

 डब्बों  की  कुछ  संख्या  कितनी  हैं  ;  तथा

 2 Y-R-KR  तक  सूचना

 एनक्यूलम-शारमूर  लाइन  पर  उपलब्ध  है  ।  वह  इस  प्रकार है
 कि  रेल

 सन्  १९५१  और  १९५९  में  इस  प्रकार के  कारखानों  बनाये  गये  डब्बों  की

 {
 डब्बे  जोड़े  गये  हैं

 ?  .
 संख्या  2,432  थी  और  अन्य  भारतीय

 कारखानों  में  ३६४  डब्बे  बनाये  गये  थे  p प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव

 सतीजा  चन्द्र )  :  सन्  १९५१ में  ५५  विभाजन के  बाद से  ३१-३-१९५ २३:
 और  आज  तक  R3KR  में  २६  ।  तक  ९८  डब्बे  आयात  किये  गये  हैं
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 लिखित  उत्तर
 मध्य  प्रदेश

 में
 चावल  उत्पादन  ae  अनुसन्धान  संस्था  ने

 प्राकृतिक ढंग  से  art
 के  लिये  तथा  देश

 कठ  ही  am

 घि  मंत्री ag  बत

 और

 की  मांग को
 ह कण

 em

 pe  '  झ  a
 ON  |  कय  उपाय

 काट  किये  पार
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 रप  8K

 क

 क

 की  कितनी  मात्रा  अग
 लगाने  की  योजना वन

 हुई ;  में  वृद्धि  ह  यदि  तो

 क

 क

 राज्य  में
 तक  ?

 कुछ  Pret  हे  ८

 द  सन्  १९५१-५२ में
 उक  a iv

 वाणिज्य
 उद्योग

 ह  दरत से  नने  चावल  निर्यात किये  गये  ?

 भ

 ७

 sie

 उद्योग  उसमें  sty  रत  समय  के  भाग

 :
 नवीनतम

 प्राक्कलन  के  ta  सदस्य

 सन्  १९५१-५२
 में

 मध्य  पर्दा  कल्पित  किया  जाता  भिन्न

 में  हि -  ooo  टन  चावल  उत्पादित  किये  वनों  द्वारा

 क्  Td  ह्य  उपलब्ध  नहीं  हे  |
 क्षेत्र का अप्र॑ंतर ्

 थ  एक  ऐसे  राज्य  जहां  की

 वन  अनुसंधान
 तथा  भिन्न

 सभी  अ
 आबादी  को  नादान  नहीं

 प्रकार

 वारिक
 आवश्यकता  आंकड़ा  ति  ar  ne  की  प्राकृतिक  ति की

 4  स
 क  2  ।  बहुत  हद  तक  मूल्य

 |  ी
 पर  अनुसंधान  कर

 ग
 हि आर  संतानों  के  निष्कर्षो

 निसार  करती  हैं  ।  किसी  भी

 ्
 धारण  वर्ष  में  मध्य  प्रदेश  को  रामलिंग

 राज्य  में  परिचालित  fear

 उक्त  faery  संस्था  की  वाषिंक
 के  लिये  लगभग  १२५,०००  टन  चावलों  ay Te

 में  भी  दिये  गये  ओर  वे  रिपोर्टों  सदन के की  आवश्यकता  होती  है  ।

 पत्री ज  के  आधार  पर  at
 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हें  य

 पनर्ह्त्पा  की  सफल  पद्धतियों

 ल

 क
 वनियादी  योजना  का  हिसाब  लगाया  जाता

 नप तत
 @  |  ्य  qu  में  मध्य  प्रदेश से

 रही  लकड  और
 इंधन  वाले

 क्त re  निर्यात  किया  Ab
 करते  वे
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 तति पर
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 रूप से  पूरा

 के  ि  ३,०००  टन  चावल  दिये  गये  थे  हि
 ।

 वन  थ  ।  न  7T ?  तो

 ।  गणपति  राम  :  क्या  खाद
 ह  क  anf  ढंग  से  महत्

 तथा  कृषि  ्
 ॥ है

 हित लान  को  कृपा  की  वक्ष-जातियों  कौ  उधर  बढ़ाते  हें
 ss

 करा  भारत  भर  में  प्रति  वह  लगभग  २५६  वर्ग

 अनेक  के  वनों से  घिरा  मील  क्षेत्र  में  वनों  करीम  पुनरुत्पत्ति

 कल
 मेल

 कितना
 है

 ;  को  जाती
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 उत्तर  प्रदेश  में  नल-कप  केन्द्रीय  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियां

 ४१३.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी :  ४१४.  श्री  अजीत  fag:  गृह

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 की  कृपा  करेंगे  :
 भारत  सरकार  रक्षण

 क्या  विगत  ay  उत्तर  प्रदेश  में  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सचिवालय

 ना-कूप  खुदवाने  के  लिये  भारत  ररक at  र  में  लिये  गये  अनुसूचित

 द
 दारा  कई  सोथो  को  ठेके  दिये  गये  थे  ह  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  ;  और
 सांर्थों  के  नाम  क्या  तथा

 कं उन  ant  में  कितनी  धनराशि  अत्तंग्रस्त  इन  को  किस  प्रकार

 सेवायें  दी  गई  हूं  ?
 है  ;  और

 आजतक  इस  के  कार्य संचालन  गुह काय  तथा  राज्य  मंत्री

 केन्द्रीय को  प्रगति  क्या  हूँ  ?  काटजू  )
 :  और

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री
 सचिवालय  गये  अनुसूचित

 यों  एवं  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की
 :  उत्तर  प्रदेश  में

 संख्या  के  सम्बन्ध  में  सुचना  इकट्ठी  की  जा

 कूपों  का  निर्माण  कराने  के  लिये  भारत

 सरकार  ने  किसी  भी  are  को  कोई  ठेका  रही  है  और  कालान्तर  में  सदन  पटल  पर

 जायेंगी  ।
 नहीं  दिया  ।  यों  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 ने  अपने  राज्य  में  ४४०
 नल-कूप  लगवाने

 संविधान के  अनुच्छेद  ३४०  (१)  के

 के  लिये  किसी  art  के  साथ  अंतगर्त  नियुक्त  faq

 १९५०  में  ठेका  किया  था  t  जान  वाले  आयोग  की  सिंपारदों  प्राप्त

 उक्त  ad  का  नाम  मेस  होने  के  बाद  ही  इस  प्रदान  पर  विचार  किया

 a  जायगा  कि  अनुसूचित  जातियों एसोसिएटेड  ट्यूब  लिमिटेड  Q?

 और  उक्त  ठेका  लगभग  १४१  लाख  रुपये  सूचित  जनजातियों  को  छोड़  कर  किन

 का  ह्  वर्गों  के  नागरिकों  को  पई पिछड़ा  साना

 जाना  चाहिये  तथा  उनके  साथ  किस  प्रकार
 प्रगति  की  रिपोर्टों  के  अनुसार

 a  रियायतें  के  रक्षित  किये
 ठेकेदारों  ने  आज  तक  कुछ  काम  लगभग

 जाने  के  बरती  जानी  चाहियें  ।
 २५  प्रति  दत  पूरा  किया  और  बाकी  काय

 चल  रहा
 ण
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 काणा

 भाग  और  उत्तर  से  पथक  कार्यवाही



 data
 वाद

 विवाद

 ह  भाग
 (ata  और  उत्तर  से  कार्यवाही  )

 शासकीय
 बन्  मि sn नन  र ग  यय

 २८७५  RCVE

 aur NEV  UG
 नियमों  के  अनुसार  इस  समिति  कर

 सभापति में  हूँगा

 ree  ere  nes
 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई
 वित्त  मंत्री  ato  डी०  :

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन
 संविधान  के  अनुच्छेद  ६५  के  अन्तरगत

 कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति
 में  निम्नलिखित  पत्र  सदन  पटल  पर  रखता

 a
 प्रत  और  उत्तर

 (१)  वर्ष  १९४९-५०  की  रेलवे

 (  देखिये  भाग  १  )  सम्बन्धी  विनियोग  रेखाएं  भाग

 १--पुनरीक्षण  म अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  माननीय  सदस्यों

 को  सुचना  देनी  है  कि  नियमों  के  अनुसार
 रखो  गईं  ।  देखिये  संख्या  ४,  यू

 में  निम्न  माननीय  सदस्यों  को  कार्यक्रम  (०५)  |  ]

 (२)  वर्ष  P8%8-Ko  की  रेलवे
 मंत्रणा

 समिति  का  सदस्य  मनोनीत  करता

 सम्बन्धी  विनियोग
 g  लेखाएं  भाग

 Y—sHTATT  विनियोग  लेखों  |

 (१)
 श्री  एम०  अनन्त शय तम  आयंगार

 (२)  श्री  सत्य  नारायण  सिन्हा
 में  रखी  गईं  ।

 संख्या  ४,  यू  (७५)  ।  |
 (3)  श्री  हरि  कृष्ण  महताब

 (¥)  श्री  नरहर  विष्णु  गाडगिल  (3  }  वर्ष  १९४९-५०  का  पूंजी

 (4%)  श्री  देव  कान्त  बुरूआ
 विवरण--भारत  सरकार  की  रेलों

 सम्बन्धी  पूंजी  विवरण  तथा  लाभ श्री  हरि  विनायक  पाकर

 (७) 9  श्री  पी०  टी०  चाको  और  हानि  लेखों  में

 रखी  गई  |  देखिये  संख्या  ४  य (<)  कर्नेल  बी०  एच०  जैदी

 (९)  श्रीमती  अम्मू  स्वामीनाथन  (0%)  |

 (१०)  श्री  पी०  टी०  grata  (४)  aq  १९४९-५०  क  रेलों

 (११)  श्री  सारंग धर दास  को  खानों  के  संतुलन-पत्र  तथा

 (१२)  श्री  हुक्म  सिंह  कोयले  की  समूची  अन्तर्देशीय  लागत

 रखा  गया  । (१३)  श्री  चन्देश्वर  शरण  सिह  जू  देव  में

 (१४)  डा०  लंका  सुन्दरम  देखिये  संख्या  ४,  ए  (98)  1)
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 RCV  राज्य  सशस्त्र  बल  १४  जुलाई  १९५२  का  विधेयक  rd

 सी०  डी०  देशमुख

 (५)  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  बनाये  अनुशासन  तथा  अन्य  बहुत  से

 १९५  १---भारत  मं  रेलों  की  मामलों  के  सम्बन्ध
 में

 विधियां  बनी  हुई  हें  ।

 लेखाओं  की  लेखा  परीक्षा  सम्बन्धी  अब  प्रशन  यह  उठा  ह ैनै  कि  जबर  यें  बल  एक

 frqz—  2  Qu  2  जिस  वह  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भेजें  जाये
 तो  किन

 22-4 o  सम्बन्धी  विनियोग  नियमों  के  आधीन  ?  इस  विधेयक  म  यहा

 लेखों  भी  शामिल  व्यवस्था  की  गई हे  कि  जब  कभी  एक  राज्य

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  ५,  a  का  सशस्त्र  आरक्षी  बल  दूसरे  राज्य
 में

 (ve)  है  जाय  तो  अनुशासन  तथा  दूसरे  दायित्वों  के

 सम्बन्ध  में  उन  पर  अपने  gi  राज्य  की
 मारती  तटकर  संशोधन

 विधियां  लाग  हों  |

 विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 म  भारतीय  तटकर टी०  कृष्णमाचारी )  स०  पी०  मखर्जी

 १९३४  के  संशोधन  के  हेतु  एक  दक्षिण  द
 H  केवल  एक  या  दो  प्रश्न  ही

 विधेयक  के  पूर:स्थापन  की  अनुमति  चाहता  पुछना  चाहता  हुं  ॥

 |
 में

 पूछना  चाहता  हूं  कि  धारा  ३
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 जिस में  अब  संशोधन  करने  की  चेष्टा  की
 तथा  स्वीकृत  हुआ  |

 गई  वास्तव  में  पहले  किस  बात  को

 श्री  टी  ०  ZTo  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  उपबन्धित  किया  गया  था  ?
 दूसरे  जब  किसी

 को  पुरःस्थापित  करता  |  राज्य  का  आरक्षी  बल  दूसरे  राज्य  में  काम
 तिलका  SS  ee

 कर  रहा  हो  और  उस  पर  लाग  होने  वाले

 राज्य  सदस्य  आरक्षी
 नियम  अपनें

 ही
 राज्य  के  रहें  तो  उनके  कार्य

 (  दीदियों  का  विधेयक  में  सहयोगी  किस  प्रकार  से  प्राप्त  किया

 जायगा  अब  तक  तो  कार्य  इस  प्रकार  से गृह  काय॑  राज्य  मंत्री

 काट  )  म  प्रस्ताव  करता  ह
 चलता

 रहा  हे  कि  किसी  राज्य  में  काम  कर

 रहे  सभी  आरक्षी  बल्लों  उस  राज्य  विशेष किसी  राज्य  उस  राज्य  के

 बले  के  क़ानून  ही  लागू  होते  थे  ।  तो  अब  वास्तव में ara  आरक्षीਂ

 अनुशासनात्मक  एसा
 करने

 में  क्या  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो
 गई  हैं

 विधियों  उक्त  आरक्षीਂ  बल

 कर्मचारियों  जब  कि  वे  उस  डा०  काटजू  :  कठिनाई  तो  वास्तव  में

 राज्य  के  बाहर  सेवाय क्त  ट  le  नहीं  ।  प्रश्न  ऐसे  उठा  कि  विभिन्न

 विस्तार  करने  की  व्यवस्था  करने
 पुलिस  बलों  पर  अपने  नियम  लागू  होते  थे  ।

 वाले  एक  विधेयक  पर  विचार  किया  जब  कभी  उन्हें  किसी  gat  राज्य  में  :  भेजा

 जाये  |  जाता  था  क़ानून  में  इस  प्रकार  का

 सदन  को  ज्ञात  &  कि  भाग  संशोधन  कर  दिया  जाता  था  कि  या  तो  कुछ

 तथा  भाग  दोनों  प्रकार  के  बहुत  से  दिनों  के  लिये  उन  पर  अपने  ही  aaa  लाग

 राज्यों  में  आरक्षी  at  विद्यमान  हें  तथा  उनके  होते  थे  अथवा  कोई  और  विधियां  ।  मेरा
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 कहा  गया  है  कि  चाहे  राज्य  कोई  भी बिचार  है  कि  ऐसा  कहना  ठीक  ही  है  कि  अब

 तक  जब  कभी  पुलिस  बालों  को  बाहर  भेजा  उन  पर  विधियां  अपनी  ही  लागू  होंगी  ।

 जाता  था  तो  उन  पर  अपने  ही  राज्य  के  देखता  यह  हैं  कि  इसका  वास्तविक

 क़ानून  लागू  होते  थे  ।  परन्तु  जहां  तक  मेरा  शाम  त्या  होगा  ।  यदि  उदाहरण  बिहार

 विचार  में  समझता  हूं  कि  इस  से  कोई  की  पुलिस  हैदराबाद  भेजी  परन्तु

 कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  क्योंकि  हम  ने  वहां  पहुंचने  पर  भी  उन  पर  अपने  ही  क़ानून

 अच्छी  प्रकार  से  विचार  कर  छलिया  है  तथा  लागू  होंगे  ।  यदि  ऐसी  बात  हैं  तो  यह  एक

 त्व  | हम  समझते  हैं  कि  इन  सशस्त्र  बलों  के  अन्यत्र  काफी  गम्भीर  विषय  ic

 जानें  की  अवस्था  में  उन  पर  उन  के  अपने
 इसका  वास्तव  में  मतलब  क्या  है  ॥

 ही  अधिकारियों  का--दूसरे  राज्य  के

 अधीक्षक  के  निर्देशों  के  आधीन--नियंत्रण

 बंगाल  पुलिस  अधिनियम  में  यह  उपबन्धित

 हैं  कि  अमुक  अमुक  प्रकार  के  अपराध  की

 रहना  चाहिये  ।  परन्तु  जहां  तक  आन्तरिक  जांच  तथा  परीक्षा  उस  बल  विशेष  के  अमुक
 अनुशासन  का  सम्बन्ध  उन  पर

 a>
 sap

 अमुक  अधिकारी  द्वारा  की  जा  सकती  है  |

 अपने  ही  अधिकारियों  का  नियंत्रण  रहता  अब  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  पुलिस  संकट
 हैं  ।  इसे  कार्यान्वित  करने  में  किसी  कठिनाई

 के  समय  ही  भेजी  जाती  परन्तु  यदि

 का  सामना  नहीं  चाहिये  ।
 ग्रस्त  राज्य के  क़ानून  ही  उनपर  लागू न  हो

 मानवीय श्री  पुलिस
 सकें  इसका  दुष्परिणाम  उस  राज्य  की

 मंत्री  के  भाषण  से  स्थिति  को  जिस  प्रकार  जनता  को  भोगना  पड़ेगा  ।  यह  एक  बहुत  बड़ी

 से  में  समझ  सका  हूं  वह  यह  है  कि  एक  राज्य
 बात  इस  प्रकार  से  भेजी  गई  पुलिस  के

 लिये  दूसरा  राज्य  एक  नया  प्रदेश  होता की  पुलिस  को  दूसरे  राज्य  में  भेजें  जानें  की

 अवस्था  में  उन  पर  किसी  बल  विशेष  के  a
 |  |  उनकी  वहां  की  जनता  के  प्रति  कोई

 क़ानून  लागू  होंगे  तथा  उत  राज्य  विशेष  के  विशेष  सद्भावना  नहीं  होती  |  दस

 अनुशासन  नियम  जिस  में  कि  उन्हें  प्रकार  वहां  की  जनता  को  उनकी  दया  पर

 भेजा  जाता  है  ।  छोड़  दिया  जाता  है  ।  परिणामस्वरूप  उन

 प्रथम  तो  वह  कठिनाई  स्पष्ट  नहीं  है
 लोगों  के  दुःखों  में  बहुत  वृद्धि  हो  जाती है  ।

 जिसके  कारण  इस  विस्तार  की  आवश्यकता  इन  कारणों  से  में  इन  उपबन्धों  का  घोर  विरोध

 पड़ी  है  ।  दूसरे  में  निवेदन  कर  दूं  कि  हमारी
 करता  हूं  ।  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के

 तथा  इस  जनता  को  ऐसी  मांग  करने  का
 जनना  इस  बल  विशेष  को  अच्छी  दृष्टि  से

 प्रत्येक  अधिकार  e—faay  पुलिस  दलों
 नहीं  देखती  तथा  उनके  बारे  में  किये  जा  रहे

 के  तोड़  देने  की  मांग  की  गई  थी  ।  अतः
 किसी  परिवर्तन  से  भी  आणंका्थें  ही  उत्पन्न

 में  विस्तार  का  घोर  विरोध  करता
 होंगी  ।

 a  हूं  तथा  सदन  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पर दूसरी  बात  में  यह  चाहता  श
 बहुत  गम्भीर  ध्यान  दे  ।

 कि  किसी  न  किसी  कारण  हमारे  गृह-कार्य

 मंत्री  सदन  में  बहुत  से  संशोधक  विधेयक  श्री  एस०  एस०  मोरे  (

 प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  हर  उनका  यह  श्रीमान्  मेरा  एक  औचित्य  wer  है  ।  यदि

 कहना  होता  है  कि  इसके  पीछे  कोई  संदिग्ध  बम्बई  विशेष  पुलिस  का  एक  दस्ता  बंगाल

 उद्देश्य  नहीं  है  ।
 परन्तु  इम  परिस्तार  के  पीछे  भेजा  जाय  तो  क्या  उस  पर  बम्बई  अधिनियम

 m उनकों  Tc  aR  [ae  महीं  ह  |  को  लागू  करने  का  मतलब  यह  नहीं  होगा  कि
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 एस०  एस०

 बम्बई  अधिनियम  को  बंगाल  पर  भी  लागू  Sto  एस०  पी०  मुखर्जी  संविधान

 किया जा  रहा  हैं  ?  हमारे  कुछ  वैयक्तिक  की  सप्तम  अनुसूची  में  सूची  संख्या १  की

 |  इस  विषय  में  ta  जान
 ८०  वीं  मद  जो  संघ  सुची  इस  प्रकार कानून  भी  ह

 पड़ता  ह  कि  सरकार  किसी  राज्य  की  प्रचलित  से  लिखा  हे  :

 विधि  में  व्यक्तिगत  रंग  लाना  चाहती
 राज्य  के  आरक्षी  बल  कैदियों

 क्या  हम  ay  रूप  से  ऐसा  कर  सकते
 a

 ?
 की  शक्तियां  और  क्षेत्राधिकार

 id  *
 का  उस  राज्य  में  न  होने  वाले

 किसी  क्षेत्र  पर  किन्तु
 अध्यक्ष  महोद॑य  :  जब  तक  भारत  सरकार

 इस  प्रकार  नहीं  कि  एक  राज्य

 को  इस  प्रकार  के  विधान  को  प्रस्तुत  करने
 की  उस  राज्य  में

 न
 होने

 अधिकार  प्राप्त  निस्सन्देह  उसे
 वाले  किसी  क्षत्र  में  बिना  उस

 सारे  भारत  संघ  के  क़ानूनों को  संशोधित
 राज्य  की  सरकार की  सम्मति

 करन  का  अधिकार  रहता  है  ।
 जिस  के  जिस  में  कि  ऐसा  क्षेत्र  स्थित

 कठिनाई  का  वर्णन  आप  ने  किया  है  उससे  शक्तियां  और  क्षेत्राधिकार  का

 इस  सदन  के  वैधानिक  अधिकारों  पर  कोई  किसी  राज्य प्रयोग कर
 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  |

 आरक्षी  बल के  सदस्यों
 पंक्ति  १६  म

 **
 Continue  to

 शक्तियों  और  क्षेत्राधिकार

 be  subject  toਂ  अधीन  बने  को  उस  राज्य  से  बाहर

 रहेंगे  )  शब्दों  अथ  यह  निकलता
 क्षेत्रों  पर  विस्तार  ”।

 @  कोई  पुलिस  बल  किसी  राज्य
 अब  ऐसा  करने  पर  कोई  नहीं

 विशेष  से  बाहर  भेजे  जाने  की  अवस्था

 में  जिसके  कानून  के  अन्तर्गत  उसकी  स्थापना
 रखी गई  है  ।  यह  उपबन्ध  इस  विषय

 में  ठीक  नहीं  बैठता  ।  इस  प्रकार  से  यदि
 की  गई  उस  पर  उस  राज्य  के.कानूनों  का

 हम  एक  राज्य  के  पुलिस  बल  को  दूसरे
 लागू  होना  बन्द  नहीं  होता  है  ।  चाहे  वह

 किसी  दूसरे  राज्य  में  ही  क्यों  न  नियुक्त

 राज्य  में  भेजें  तो  समुचित  विधान  को
 संसद

 किया  जाय  |
 में  ही  पारित  किया  जा  सकता  है  ।  कारण

 इसके  अतिरिक्त  आज्ञाओं

 के  पालन  के  बारे  में--इसमें  सेवा  की  शर्तों
 यह  कि  यह  विषय  संघ  सूची  में  रखा  गया

 इस  दृष्टि  से  तो  यह  विधेयक  यथानियम
 के  निभाने  का  प्रश्न  नहीं  हे---उस  पर  दूसरे

 परन्तु  wet  यह  है  कि  क्या  इसकी  दाऊद
 राज्य  के  क़ानून  लागू  क्या  में  ठीक

 रचना  और  प्रकार  की  न  उदाहरण से कह
 रहा  हूं

 ?

 मद  ८०  की  प्रकार की  ?

 डा०  काटजू  :  इसमें  respect  of  अध्यक्ष  महोदय  :  एसा  तो  अपने  आप

 liscipline  and  liabilitiesਂ  ही  ara  क्योंकि  जब  स्थानान्तरण  होता
 रखे  गये  हें  ।  यदि  वह  किसी  अन्य  राज्य

 है  तो  यह  उस  राज्य  की  प्रार्थना  पर  होता
 में  कोई  अपराध  करे  तो  उसे  दण्ड  दिया  जा  तथा

 में
 ऐसा  अनुभव  करता  हूं  कि  जिस  पुलिस

 सकेगा |  यदि  अपराध  ऐसा  हो  जिसे  उस  बल  को  दूसरे  राज्य  में  भेजा  जाता  है  तो  उसे
 राज्य  की  विधि  के  अधीन  दण्ड  दिया  जा  वहां  पर  दोषियों  तथा  क्षेत्राधिकार  के
 सकता  हो  तो  उसे  दण्ड  अवश्य  ही  मिलेगा  |  प्रयोग  का  अधिकार  नहीं  दिया  जाता  जो
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 अधिकार  कि  उन्हें  अपने  राज्य  की  विधियों  स्थानीय  पुलिस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  तथा

 के  अंतगर्त प्राप्त  होता  है  ।  उन्हें  वहां पर  दूसरी  उस  राज्य  के  पुलिस  अधिनियम  के

 कुछ  आदेशों  के  अनुसार  काम  करना  अंतगर्त  जिस  में  कि  विभिन्न  राज्यों  के  पुलिस

 होगा  तथा  उन  पर  दूसरे  राज्य  का  कानून  बल  आते हें  ?

 लागू  होगा  ।  मेरे  विचार  में  तो  यह  विधेयक
 अध्यक्ष  महोदय :

 में  ने  इतना  अध्ययन
 केवल  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करता  है  कि

 एकमात्र  दूसरे  राज्य  में  सेवा  के  लिये  नियुक्त
 तो  नहीं  किया  परन्तु  मेरी  यह  धारणा

 हैं  कि  ऐसा  स्थिति  के  परस्पर  विरोध  से
 किये  जाने  से  कोई  पुलिस  बल  अपने  राज्य

 के  अनुशासन  तथा  अन्य  मामलों  सम्बन्धी  बचने  के  लिये  किया  गया  है  ।

 कानूनों  से  नहीं  छूट  सकता  ।  डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :

 भारतीय  पुलिस  १८८८  की  धारा डा०  काटजू
 :

 स्थिति  इसी  प्रकार  से

 हैं  ।  २  को  ध्यानपुवक  पढ़ने  से  वास्तविक  5८.

 यह  जान  पड़ता  हैं  कि  दो  राज्यों  के  एक  दूसरे
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  हमें  यह

 के  पड़ौसी  होने  की  अवस्था  में  केबल  केन्द्रीय

 अधिकार है  कि  किसी  राज्य  में  दूसरे  राज्य
 सरकार  को  ही  अधिकार  है  कि  एक  राज्य

 की  विधियों  के  विस्तार  को  दृष्टि  में  रखते

 के  पुलिस  बल  दूसरे  राज्य

 हुए  उन  अधिनियमों  की  विस्तार  से  चर्चा
 में  जाकर  काम  करने  का  कर

 कर  सकें  जो  इस  विस्तार  प्रभावित  सके  |
 होंग े?

 अध्यक्ष  महोदय :  जहां तक  में  समझ  सका  दूसरी  बात  ae  कि  जब  कोई

 शब्द-रचना  को  सामने  रखते  हुए  इस  में  पुलिस  अधिकारी दूसरे  राज्य  में  जाता हैं

 विधेयक  तो  सभी  प्रयोजनों से  जो  क्षत्र  उसके विस्तार  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 के  बनाने  के  बारे  में  मेरी  ऐसी  धारणा  है  कि  णाधीन  होते  उन  का  भार  उसे  अपन  पर

 अनुसूची  में  गणित  विभिन्न  अधिनियमों  का  लेना  होता  ह  |  साथ  ही  घारा  रे

 sara  पुलिस  अधिनियम की  धारा  ३  के  विरुद्ध  मे ंयह  व्यवस्था ह  कि  जिस  राज्य  में  कोई
 द्
 ह  |

 प्रश्न  तो  वास्तव  में  यह  है  कि  किसी  बल  विशेष  अस्थायी  रूप  से  कार्य  करता

 राज्य  के  पुलिस  बल  को  उस  क्षेत्र  विशेष  उसी  राज्य ही  के  अनुशासन  कानन  उस  बल

 से  बाहर  भेजे  जाने  की  अवस्था  में  वहां  का  पर  उस  समय  के  लिये  लागू  होंग े।

 पुलिस  अधिनियम  उस  राज्य-क्षेत्र  से  बाहर

 परन्तु इस  विधायक  में  हम  पहिले भी  लग  सकेगा  ?
 बात  ऐसी  तो  नहीं  कि

 केवल  दूसरे  राज्य
 में  सेवा  के  लिये  नियुक्त

 दो  उपबन्धों  को  तो  नहीं  बदल  न  ही

 हम  उपधारा  (३)  में  कोई  परिवहन होने
 से  उस  पुलिस बल  को  भंग  कर

 दिय

 गया  हो  अथवा  उस  पर  इस  विशेष  अधिनियम  कर  रहे  हैं  ।  इस  विधेयक में  हम  यह  कर

 रहे  हें  कि  ऐसी  स्थिति में  उस  बल  पर  अपने

 a
 से  '

 बस
 '

 की
 परिभाषा

 ही  लागू
 तोती

 |  wey  ही  के  अनुशासन  नियम  लागू  होंगे  ।

 यह  ऐसा  विषय  हैं  जिस  पर  ध्यान  दिया  जाना
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 चाहिए  ताकि  हम  कोई  ऐसी  विधि  पारित

 कया  ऐसी  अवस्था  में  दो  प्रकार  की  अनुशासन  न  कर  बैठें  जो  किसी  दूसरी  विधि  से  असंगत

 युवतियां  तथा  दायित्व  होंगे--एक  तो
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 का  विधेयक

 डा०  काटजू  :  श्रीमान्  विधेयक  पर  बहुत  डा०  एस०  पी०  मुखर्जी
 :  माननीय

 ध्यान  से  विचार  किया  जा  चुका  है  तथा  यह  गह  कार्य  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बतलाया

 कि  क्या  १८८८  का  पुलिस  अधिनियम  इन कहना  ठीक  नहीं  हैं  कि  किसी  सदस्य  पुलिस

 बल  को  केवल  उपद्रवों  को  दबाने  के  लिये  बलों  पर  लागू  होता  है  या  नहीं
 ।  यदि

 ही  काम  में  लाया  जाता  हैं  जो  कायें  विशेष  इस  में  यह  उपबन्ध  कियाः होता  कि  १८८८

 राजनीतिक  विचार  से  किया  जाता  ह  का  अधिनियम  इन  बलों  पर  बिल्कुल  लागूਂ

 नहीं  होगा  तो  में  इसे  समझ  भी  सकता  था  1

 पुलिस  १८८८  में  इन्हें  परन्तु  इसका  निदा  उस  अधिनियम  की  धारा

 विशेष  पुलिस  बल  का  नाम  दिया  गया
 (३)  ही  की  ओर  है  जिसका  मतलब  यह  है

 पुलिस  अधिनियम  के  सदस्य  पुलिस  बल  कि  पुलिस  १८८८,  की  अन्य

 पर  लागू  होना  एक  संदेहयुक्त  बात  हो  सकती  धारायें  लागू  हो  सकती  हैं  ।

 क्योंकि  सशस्त्र  पुलिस  बलों  के
 बारे  में  शान्ति  + अध्यक्ष  महोदय

 त्येक  राज्य  ने  विशेष  कानून  पारित  कर
 मेरे  विचार  से  इतने  लम्बे  तक  में  जाने  से

 रख  हैं  ।  हो  सकता  हैं  कि  जिन  राज्यों  में
 यह  अधिक  अच्छा  होगा  कि  इस  क्रम  हम  इस

 अभी  तक  यह  बल  नहीं  बनाए  गये  हें  उनमें
 विधेयक  पर  विचार  को  स्थगित  कर  दें  ताकि

 भी  बाद  में  ये  बनाये  यह  यदि  माननीय  मंत्री  चाहें  तो  इसके  वैधानिक
 भी  किया  जा  सकता हैँ  कि  जब  तक  बल  विस्तारों की  जांच  कर  तथा  विरोधी दल
 अपने  राज्य  विशेष  से  बाहर  काम  करें  उस

 भी  ऐसा  कर  सके  |  इस  विधेयक  पर  हम
 समय  तक  वे  उस  राज्य  के  अनुशासन  के

 चर्चा  को  कल  तक  के  लिये  उठा  सकते
 अधीन  नहीं  क्योंकि  वह  उसके  क्षेत्राधिकार

 हें  ।
 से  बाहर  होते  2  |  इस  प्रकार  की  गई

 डा०  काटजू  में  सहमत
 एक  कठिनाइयों  से  परे  रहने  के  लिये  अनुशासन

 तथा  उत्तरदायित्व  के  बारे  में  स्थिति  को
 Teqey  महोदय  तो  अब  हम  दूसरे स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  तथा  यह  प्रस्थापना

 की  गई  है  कि  उन  पर  अपने ही  कानून  लागू
 वैधानिक  काम  को  लेते हे  ।

 होंगे  तथा  उन्हीं  के  अनुसार  उन्हें  ave  प्लि

 दण्डविधि  संशोधन  विधेयक सकेगा  |
 अब  एक  यही  रह  जाता

 कि  उन  पर  इन  कानूनों  को  करने  गृह  कायें  तथा  राज्य  मंत्री  ०  काटजू )

 का  अधिकार  किस  अधिकारी  को  प्राप्त
 में  प्रस्ताव करता  हुं  कि  :

 होगा  ”  मेरे  विचार  से  यह  एक  बहुत  साधारण  दण्ड  विधान  तथा  दण्ड

 सी  बात  कज | ्र  एक  पुलिस  बल  दूसरे  राज्य
 प्रक्रिया  १८९८  में  अग्रेतर

 में  उस  समय ही  भेजा  जाता  है  जब  उस  राज्य  संशोधन  करने  तथा  कुछेक

 द्वारा  सेवाएं  अर्जित  की  जाती  राधों के  गतिपूर्ण  परीक्षण  की
 ् Q  |  मुझें  इस  विधेयक  के  काम  करने  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 के  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  जान  पड़ती ।  पर  विचार  किया  जाय
 1.0

 |

 जहां  तक  मेरा  विचार  लगभग  सभी  में  आशा  करता  कि  इस  विधेयक  कार

 राज्य  सदन  की  सामान्य  स्वीकृति  मिलेगी  क्योंकि

 a  |
 यह  एक  ऐसे  fara  के  सम्बन्ध  सें  2
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 बारे  में  हम  बहुत  कुछ  सुनते  अर्थात्  कि  यह  जबरदस्ती  ली  जाती  है  अर्थात्

 भ्रष्टाचार  का  रोकता  |  fe  सम्बन्धित  सरकारी  अधिकारी  अपनी वर्तमान  कानून

 के  अनुसार  एक  घूसखोर  को  इस  लिये  दण्ड  शक्ति  का  दुरुपयोग  करते  हुए  दबाव  और

 दिया  जाता  है  कि  उस पर  एक  ठोस  अपराध  अत्याचार  द्वारा  धन-संग्रह  की  कोशिश  करता

 के  दोषी  होने  का  आरोप  होता  हैं  ।  घूस  हुआ  समझा  जता  था  |  प्रायः  हम  पुलिस

 देने  वाले  को  इस  कारण  acs  मिलता  है  कि  अधिकारियों  के  बारे  में  घूस  को  जबरदस्त

 उसे  अपराध  के  लिये  उकसाने  वाला  समझा  लेने  की  बातें  सुना  करते  थे  ।  किसी  स्थान

 है  ।  परन्तु  दुरूस़्त  का  मतलब  यह  विशेष  अथवा  ग्राम  विशेष  में  डाके  तथा

 हैं  कि  मुख्य  अपराध  के  लिये  दण्ड  अवसर  ही  कतल  की  घटना  होती  ay |  अधिकारी  यदि

 दिया  जाय  |  यदि  वह  घूस  ईमानदार  न  हुआ  अथवा  वहू  धन  एकत्र

 परन्तु  घूस  स्वीकार  न  को  जाय  तो  इस  विषय
 करना  चाहे  तो  वह  ग्राम  में  जा  कर  अपने

 पर  तक॑  हो  सकता  है  कि  घूस  देने
 जाल  को  दूर  दूर  तक  फलाता  था  तथा  इस

 का  इरादा  रखते  वाला  व्यक्ति  अपराधों  भी
 बात  के  प्रयत्न क  रता  था  कि  क्या  वह  कुछ

 हैं  कि  और  इसके  अतिरिकत  गतिपूर्ण  धन  बटोर  सकता  है  या  नहीं  ।  उसके  fares
 परीक्षण  अर्थात्  मुकदमों  को  जल्द  से  निपटाने

 उसे  बतलाते  श्रे  कि  गवाह  किस  धनी  व्यक्ति

 का  भी  प्रश्न  इन  सब  मामलों  पर  एक  बड़ी  अथवा  ऐसे  व्यक्ति  जो  धन  दे  सकता

 योग्य  समिति  ने  विचार  frat  था  जिसके
 नाम  लेते  हूं  जिस  पर  अपराध  लग  सकता

 सभापति  लाहौर  उच्च  न्यायालय  के  एक  इस  प्रकार  से  वह  धमकियां  देकर  धन

 विख्यात  भूत-पाने  स्थाय/घोश थे  जो  पिछडी
 इसका बटोरने में  सफ़ल  हो  जाता  था  ।

 संसद  के  सदस्य  भी  थे  ।  यह  समिति  बख्शी  टेक
 परिणाम यह  होता  था  कि  समय  को  टालने

 चन्द  समिति  के  नाम  से  सुप्रसिद्ध  समस्त
 तथा  अपनी  जीवन  तथा  सम्पत्ति  को

 मामलों  के  ब्यौरों  की  जांच  करने  के  बाद  इस  बचाने  के  लिये  भयावश  हो  कर  घूस  दे  दी

 सम्बन्ध  में  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  तथा  उन्हीं  जाती  परन्तु  जभी  यह  दे  दो  जाती  थी  तो

 सिपारिशों  के  प्रकाश  में  हो  ag  विधेयक
 घूस  देने  वाला  बहुत  क्रुद्ध  हो  जाता  था  तथा

 बनाया  गया  है  ।  यह  उन  सिफ़ारिशों  से  भो
 प्रत्येक  सम्भव  अवसर  पर  वह  आगे  आ  कर

 व्यवस्था  कर्ता कुछ  अधिक  बातों  को
 उस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  गवाही  देने  का  इच्छुक

 है
 |  सदन  इस  बात  पर  ध्यान  देगा  कि  इस

 रहता  था  जिस  ने  अपने  दबाव  से  sa  तंग  किया

 विधेयक  में  हमने  भारतीय  दण्ड  विधान  में
 था  तथा  उमसे  जबरदस्ती  चूस  लो  थी  ।

 एक  नई  धारा  के  जोड़ने  BY  व्यवस्था  को

 है  जो  घारा  १६५ए  कहलाएगी  तथा  उस  धारा  १०  Ho  पूर ७

 में  घूस  देने  वाले  को  चाहे  वह  अपने  इरादे

 में  सफ़ल  हो  या  दण्ड  देनें  का  विचार
 इसके  बाद  घूस  एक  और  प्रकार  की

 किया  गया  है  अथवा  वह  घूम  को  भी  qq  ay  गई  त  |  यह  इतना  जबरदस्ती

 वास्तव
 में  देने  में  सफ़ल  हो  जाता  है  या  अपने  का  परिणाम  नहीं  होता  जितना  कि  यदि  में

 उद्देश्य  में  असफ़ल  रह  जाता  है  ।  घूस  देने
 कह  तो  से  नष्ट  करने  के  विचार

 तथा  घूस  लेने  के  प्रश्न  को  एक  नये  प्रकार  का  जिस  से  कि  घूस  देने  वाला  अधिक  घन  कमा

 महत्व  दिया  गया  है  ।  बहुत  ay  पहले  दी  जाती  हैं  ।  आप  एक  साधारण  सा

 अथवा  यं  कहिये  कि  गये  दिनों  में  घूस  के  मामला  ले  लीजिये  ॥  एक  प्रान्त  परे

 विषय  में  यहीं  विचार  जाता  था  गुड़  १७  रुपये  मन  बिकता  है  ।  अब  उत्तर
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 ०काटजू|

 इस प्रदेश  की  इस  ओर  गुड़  का  भाव  ८  रूपये  अपराध  माना  जाना  चाहिये  ।

 अभिप्राय  से  अब  घारा  १६५ए  को  दण्ड
 प्रति  मन  हो  तथा  दो  राज्य  में  छाने  ले  जाने

 पर

 प्रतिबन्ध  लगा  हो  ।  गड़  बेचने  दलों  विधान  में  जोड़ने  की  चेष्टा  की  गई  है  ।

 को  इस  की  बहुत  लालसा  रहती  है  कि  वे  विधेयक  का  एक  भाग  तो  इस  बात  से  सम्बन्ध

 रखता है  । अपने  गुड़  को  दूसरे  राज्य  में  ले  जा  कर

 १७  रुपये  प्रति  मन  से  बेंच  सकें  तथा  १००

 प्रति  गत  लाभ  उठा  सकें  |  अब  इसके  लिये  विधायक  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध

 तैं  एक  और  बात  से  है  ।  सदन  को  विदित है
 बहुत  उत्सुक  तथा  इच्छुक  होता  चाहे

 कि  कभी  कभी  गवाही  को  प्राप्त  करने  के  लिये
 उसे  इस  लाभ  में  से  ५०  प्रति  शत  लाभ  से

 हाथ  धोना  भी  क्यों  न  पड़े  तथा  इसे
 क्षमा  प्रदान  की  जाती  परन्तु  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  इस  क्षमा  प्रदान  करने  की  शक्ति
 सीमान्त  तथा  थानों  पर  नियुक्त  अधिकारियों

 को  यह  देना  पड़े  ।  में  यह  अपनी  जानकारी
 को  बहुत  गम्भीर  मामलों  तक  सीमित

 के  आधार  पर  कह  रहा  हुं  ।  न्यायालयों  में  रखा  गया  डाके  चोरी

 आदि  और  ऐसे  मामलों  तक  जिसमें  यह
 ऐसे  मामले  पद  हुए  हैं  जबकि  लोगों  नें  एसे

 नीय  होता  है  कि  कोई  दोष  सिद्ध अधिकारियों  को  घूस  देने  का  प्रयत्न  किया

 हैं  जो  स्वभाव  के  ज़रा  कमज़ोर  होते  हें  तथा  चाहे  वह  इतना  दोषी  न  हो--क्षमा  मांग  कर

 छूट  परन्तु  जिसकी  गवाही  की  सहायता
 जिन्हें  अपने  कत्तव्य  के  सीधे  मानें  से  भटकाने

 की  चेष्टा  की  जाती  हैं  ।  परिणाम यह  होता
 से  दूसरे  व्यक्तियों  जो  अधिक  भयंकर

 दण्ड  दिया
 है  कि  जब  किसी  अधिकारी  पर  सिक्का  जम  अपराधों  के  बारे  में  दोषी

 जा  सके  |  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  एक जाता  हे  तथा  वह  इस  प्रकार  से  पथभ्रष्ट  हो

 जाता  है  और  फ़िर  अपने  को  ठीक  art  पर  दूसरा  प्रावधान  यह  हैं  कि  जब  कभी  किसी

 नहीं  ला  सकता  तथा  इस  प्रकार  से  धन  मामले  में  क्षमा  दी  जाये  तो  चाहे  वह  अपराध

 किसी  प्रकार  का  भी  क्यों  त  उसका  धनी
 एकत्र  करने  की  उसकी  आदत  पक्की  हो  जाती

 है  तो  वह  बार  बार  उस  गढ़े  में  गिरता है  ।
 किसी  मेजिस्ट्रेट  द्वारा  नहीं

 ऐसा  कहना  बहुत  कठिन  है  कि  इसमें  दोष
 अपितु उसे  एक  सत्र  न्यायाधीश  जज  )

 क्या  पथभ्रष्ट  करने  को  सौंपा  जायगा  |  जभी  आप  क्षमा  प्रदान अधिक  किसका  है  ।

 वाला  अथवा  कि  पथभ्रष्ट  हो  जाने  वाला  करत ेहैं  उसी  समय  यह  सैशन का  केस  बन

 जाता हैं अधिक  दोषी  है  ?  बहुत  से  मामलों  में  तीसरे  हम  देखते  हैं  कि  मेजिस्ट्रेट

 धन  बहुत  अधिक  जता  ऐसे  मामलों  के  निपटाने  में  कई  कर्ड  महीने  ले है--यह

 हज़ारों  अथवा  लाखों  रपये  तक  होता  है  ।  लेते  आप  देखते हैं  मजिस्ट्रेटों को  कितने

 में  ऐसा  इस  प्रकार  के  सौदों  के  कुछ  अनुभव
 ही  दूसरे  कर्तव्यों  को  निभाना  होता  वह

 कार्यपालिका  सम्बन्धी  कांस्य  होते  फ़िर के  आधार पर  कह  रहा  हूं  ।

 प्रशासन  सम्बन्धी  कत्तेथ्य  भी  होते  जिसके

 अब  बख्शी  टेक  चन्द  समिति  की  यह  परिणामस्वरूप  मामलों  को  उठा  रखना

 रिपोर्ट  है  कि  दण्ड  विधान  के  निर्माताओं  पड़ता
 है

 ।  अतः  सरकार  को  यह  सूझ  पड़ी
 द्वारा  घूस  देने  वालों  के  प्रति  जो  थोड़ी  सी  नरमी

 कि  उसे  बख्शी  tana  समिति  की  यह
 दिखाई  गई  जान  पड़ती  उसे  वापस  ले  लेना  सिपारिश  स्वीकार  कर  लेनी  चाहिये  कि

 चाहिये  तथा  घूस  देने  को  एक  निश्चित  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  मजिस्ट्रेटों  को
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 क्षेमा  प्रदान  करने  की  शक्ति  दिये  जाने  की
 मामले  की  जांच  करती  हें  तथा  तत्काल  इसे

 नियमित
 सत्र  न्यायाधीश  अथवा  अपर  सत्र  न्यायाधीश

 की  जानी  चाहिये  ।
 x  axon जाया

 बात  ह  मामले  की  परस्थितियों  पर
 अथवा  सहायक  सत्र  न्यायाधीश  को  वा

 केस  के  रूप  मं  सौंप  देती है  ।  तथा म॑  अवद्य
 निभा  करती  है  कि  आप  घस  लेने  वाले  अथवा

 घूस  st  वाले  या  उसके  दलाल  अथवा  उसके
 ही  are  करता हूं  कि  इसमें  तनिक

 विलम्ब  नहीं  करते  ।  सत्र  अपर
 अधीन  कर्मचारी  जो  दरुएसाहित  करने  के

 सत्र  न्यायाधीश  तथा  सहायक  सत्र  न्यायाधीश
 लय  दोषी  हो  सकता  क्षमा  प्रदान  करें  TAT

 किसी  मजिस्ट्रेट  की  तरह  आराम  काम
 रस  प्रकार  से  गवाही  प्राप्त  कर  लें  तथा  जब  क्षमा

 नहीं  किया  करते  तथा  हमारी  अवद्य  ही  एसी
 प्रदान  कर  दी  जाय  तो  यह  संतान

 बत  मान
 आशा  है  कि  वे  इन  मामलों  को  जल्दी  से  जल्दी

 न्यायालय  का  मामला  बन  जाता  है  |
 निपटान  के  प्रयत्न  करेंगे  ।

 प्रक्रिया  के  आधीन  सदन  को
 विदित

 fe  एक  सैशन  के  मामले  के  अर्थ ह ेर  समें  ण  अन्त  में  दण्ड  की  मात्रा  को  बढ़ाने  के

 सम्बन्धी  कार्यवाही  उन्हें  इसमें  बहुत  समय  सम्बन्ध  में  एक  उपबन्ध  रखा  गया  है  ।  इस

 लग  जाता ह  |  ब  मजिस्टे्रट  इस  मामले  समय  दो  वर्ष  का  दण्ड  रखा  गया  हैं  ।  विधेयक

 को  सौंपता  है  तथा  मामला  सदन  न्यायालय  में  यह  प्रस्थापना  की  गई  हैं  कि  इसे  बढ़ाकर

 मे  चला  जाता  तथा  सत्र  न्यायाधीश  इस  तीन  ag  कर  दिया  जाय  तथा  निस्सन्देह

 इस  विधेयक  में  किसी  भी  सीमा  तक  जमीने  की  भी  व्यवस्था मुक़दमे  को  सुनते  ह

 की  गई  जब  यह  मामला  सत्र प्रक्रिया  यह  है  कि  प्रथम  तो  हम  यह  उपबन्ध

 करते  हैं  किं  क्षमा  प्रदान  की  जा  सकती  है  दीद  के  सामने  जाता  है  जिसका  पद  सत्र

 तथा  भ्रष्टाचार  के  ऐसे  मामलों  में  इस  प्रकार  न्यायाधीश अथवा  सहायक  सत्र  न्यायाधीश

 की  क्षमा  प्रदान  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  होता  हे  तो  पांच  रुपये  अथवा  पांच  लाख

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  उचित  संशोधन  रुपये  तक  जर्माना  हो  सकता  है  |  say

 कोई  सीमा  नहीं  रखी  गई  । किया  जाना  दूसरी  बात  यह  कि  खण्ड  एक  प्रथम

 ६  तथा  बाद  के  उपबन्धों  में  हम  यह  उपबन्ध  श्रेणी के  मजिस्ट्रेट  के  लिये  कोई  समय  सीमा

 करते  हैं  कि  थे  मकदमे  केवल  सत्र  न्यायाधीशों  निर्घारित  नहीं  की  जा  सकती  |

 ही
 सुने  जा  सकते  हैं  तथा  fe  यह

 अन्तिम  बात  यह  कि  हमने  इसमें  उच्च न्यायाधीश  सत्र  न्यायाधीश  तथा  अपर
 न्यायालय  से  अपील  करने  की  व्यवस्था  भी

 न्यायाधीश  के  पद  से  कम  नहीं  होने  चाहियें ।
 कर  दी  हैं  ।  उच्च  न्यायालय  को  पुर्नविचार की में  देखता  हूं  कि  एक  संशोधन  के  प्रस्तुत  करने

 की  चेष्टा  की  जा  रही  है  कि  सहायक  सत्र
 प्रार्थना  नहीं  की  जा  सकती  अर्थात  इस

 न्यायाधीशों  को  भी  यह  अधिकार  दिये  जाने
 अभिप्राय  का  प्रार्थना  पत्र  वहां  नहीं  भेजा  जा

 सकता  क्योंकि  यह  एक  बहुत  सीधा  मामला
 चाहियें  जो  aaa  एक  बहुत  सीनियर  अधि  कारी

 होता  तथा  उच्च  न्यायालय  इसे  निपटा
 होता  है  तथा  कभी  कभी  तो  उस  ने  बीस  वर्ष  तक

 सकता  है  ।  मं  एक  बार  फिर  अपनी  बात  को
 अधीनस्थ  न्यायाधीश के  पद  पर  काम  क्रिया

 होता  है  तथा  जिस  पर  ऐसे  मामलों  में  दढ
 दोहराता  हूं  कि  सर्वप्रथम  उद्देश्य  तो  घूस  देने

 को  एक  मूल  अपराध  घोषित  करना
 वाही  करने  के  लिये  निर्भर  किया  जा  सकता

 ह्  |  अब  किसी  विचार  से  इसे  सैदन
 दूसरे  मजिस्ट्रेटों  को  यह  अधिकार  देना  है

 उचित  मामलों  मैं  क्षमा  की  प्रस्तावना  करें

 समझा  जा May परीक्षण  नहीं  सकता  ।  पुलिस  अथवा  क्षमा  प्रदान  करें  ।  तीसर  |
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 काटजू  |

 यह  कि  यह  मुकदमें  बहुत  वरिष्ठ  अधिकारियों  डा०  काटजू  श्रीमान  यह  एक  बहुत

 द्वारा  सुने  जायं  तथा  चौथा--और  सर्वोपरि  छोटा सा  विधेयक  हम  चाहते  हें  कि

 यह--कि  इन  मुकदमों  जल्द  से  जल्द  इसे  शीघ्र  से  शीघ्र  निपटाया  जाप ॥

 निपटाया  जाये  ताकि  दोषसिद्ध  व्यक्ति  बच  कर  अध्यक्ष  महोदय  तब  तो  में  सुचना

 न  निकल  सकें  ।  मुझे  ऐसा  कहने  की
 काल  की  शर्ते  को  नहीं  हटा  सकता  |

 कया  तो  परन्तु  घूस  के  सभी  मुकदमों
 श्री  एस०  Uqo  गुरु पाद स्वामी

 में  स्थिति  करा  सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  समय

 क्योंकि  जितना  अधिक  विलम्ब  होता  उतना
 माननीय  मंत्री  द्वारा  नियुक्त  किए  गये  कुछेक

 मूल  विचारों से  quar  सहमत  हूं  ।  सदन

 ही  कम  कड़ा  दण्ड  मिल  सकेगा  ।  हम  चाहते
 में  इस  विचार  के  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं

 यह  हैं  कि  जब  कभी  घूस  का  कोई  मामला
 fe  maa  तथा  सार्वजनिक  जीवन  में

 पेंच  हो  तो  इसे  जल्द  से  जल्द  सुना  जाय  तथा
 भ्रष्टाचार  की  TATA  के  बारे  में  कड़ी  से  कड़ी

 इसका  निर्णय  किया  जाय  ताकि  बेईमानी  का

 कार्यवाही  की  जाय  जिस  से  हमारे  प्रशासन
 इरादा  रखने  वाले  दूसरे  लोग  अपने  गन्दे

 तथा  सार्वजनिक  जीवन  का  नैतिक  स्तर
 कामों  से  बाज  रहें  ।  विधेयक  का  में

 ऊंचा हो  सके  ।
 तात्पर्य  यह  मेँ  आशा  करता  हूं  कि  विधेयक

 को  सामान्य  सहमति  से  स्वीकार  कर  लिया  यह  एक  बहुत  गम्भीर  विषय  है  तथा

 जाय  |  इसका  सारे  राष्ट्र  के  जीवन  से  सम्बन्ध  है  ।

 हमें  इस  भ्रष्टाचार  के  रोग  को  अपने

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |
 राष्ट्रीय  जीवन  से  निकाल  बाहर  करने  की

 मुझें  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  से  एक
 समस्या  पर  पूरा  पूरा  विचार  करना  चाहिये

 संशोधन  की  सूचना  मिली  है  जिस  में  उन्होंने  जिससे कि  सफल  होने  के  लिये  हम  उपाय

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  का
 तथा  साधन  ढूंढ  सकें  ।  परन्तु  जहां  विशेष

 सुझाव  रखा  है  ।  अब  विधेयक  पर  विचार
 पुलिस  स्थापना  जांच  समिति  की  महत्वपूर्ण

 करने  का  प्रस्ताव-सदन  के  सामने  है  ।  रिपोर्ट  की  कुछेक  सिफ़ारिशों  को  इस

 में  रखा  गया  वहां  प्रस्तावित  संशोधनों
 श्री  एम०  एस०

 पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हैं  ।
 यह  विधेयक  इतना  महत्वपूर्ण है  कि

 वित  धारा  १६५ए  में  तो  घूस  देने  वाले
 कुछ  समय  ही  पहले  मेरी  ऐसी  भावना  थी  कि

 इसे  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाना
 को  घूसखोर  के  समान  ही  माना  गया  है  ।

 चाहिये  ।  art  तक  स्थिति  यह  थी  कि  घूस  की  प्रस्तावना

 करने  वाले  घूस  लेने  वाले  में  भेद

 नहीं  fear  जाता  था  ।  सदन  को  meat अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आप  की  विचार

 धारा  में  कोई  त्रुटि  दिखाई  नहीं  पड़ती  ।  यदि
 प्रकार  से  विदित  है  कि  घूस  देने  की  प्रस्तावना

 सदन  की  ऐसी  भावना  है  तो  विधेयक  निचय
 वही  व्यक्ति  करता  है  जो  सरकारी  विभागों

 ही  प्रवर  समिति  सौंपा  सकता  में  safer  प्रभाव  अथवा  किसी  प्रकार

 @  मरा  कहता  यह  है  कि  जब  तक  सदन  के
 से  काम  न  करा  सके  |  झूलत  घूस  के  चलने

 बहुमत  के  इस  पक्ष  में  होनें  का  मुझे  कोई  चिन्ह  का  कारण  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  विद्यमान

 दिखाई  नियमों  इस  बारे  में  सुचना  काल
 होने का  है  ।  एकमात्र इस  कारण  से  कि

 व  ad  को  ढीला  नहीं  कर  सकता  ।  कोई  साधारण  व्यक्ति  घूस  की  प्रस्थापन
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 my  उसे  दोषी  व्यक्ति  नहीं  कह  क्षमता  ढ़  सकेगी  तथा  भ्रष्टाचार  को  समाप्त के  रता  नहि

 सकत  तथा  उसपर  मुकदमा  चला  कर  उस  किया जा  सकेगा  |

 दण्ड  नहीं  दे  सकते  यद्यपि  विधेयक  का  aa  रिपोर्ट  से  इस  बारे में  सतभेद  |

 उद्देश्य  बहुत  सराहनीय  इसका  परिणाम
 कि  विशेष  पुलिस  स्थापना का  काम  बह  गया

 केवल  जनसाधारण पर  भ्रष्टाचार  ही  होगा  ।
 ह  आंकड़ों  से  साफ  पता  चलता है  ।  श्राप

 पहले  तो  इस  विचारधारा को  खत्म  किया  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि  केवल  कुछेक  मामलों

 जाना  चाहिये  कि  बिना  घस  के  कोई  काम  को  पकड़ने  तथा  मुकदमे  चलाने  से  भ्रष्टाचार

 हीं  निकल  सकता  ।  इस  के  लिये  अनाप  को  का  निवारण  नहीं  किया जा  सकता

 भ्र धि कारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करनी
 विशेष  पुलिस  स्थापना  का  भी  उस  समय  तक

 घस  की  प्रस्तावना  करने  वाले  के
 कोई  लाभ  नहीं  जब  तक  कि  वह  अधिक

 विरुद्ध  नहीं  ।  स  अधिक  भष्टाचार  मामलों को  न

 पकड़े  |  सदन  को  विदित  हें  कि  wera विशेष  समिति  ने  विवाद  होकर  घस  देंने

 तथा  केवल  सुगमता  स  धन  एकत्र  करन  के  मामले  बढ़ते  जा  रहें  हैं  ।  माननीय  मंत्री

 के  श्रमिलाषी  व्यक्तियों  द्वारा  घस  की  इस  बात  पर  विशेष  ध्यान  दें  तथा  इस  बात

 की  निश्चित रूप  से  व्यवस्था करें  इस  प्रकार प्रस्थापना  म  विभेद  किया  हैं  |  स्पष्ट  कहते

 से  धन  एकत्र  करने  वाले  झ्र धि कारियों हुए  हमार  यहां  व्यापारियों  तथा  उद्योगपतियों

 विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जाय  | की  श्रेणी  है  जो  भ्रमणकारी  वर्ग  को  ara

 तथा  निर्यात  के  लाइसेंसों  के  लिये  प्रेरित
 मेरा  झ्र गला  निवेदन  यह  है  एक

 करते  हें  ।  इस  प्रकार  के  घस  देने  वालों  विशेष  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  एक  बहुत

 से  बिल्कुल  पाक  व्यवहार  जाना  ही  आपत्तिजनक  बात  है  ।  कछ  भी  हो

 et  तथा  इन्हें  कड़ी  से  कड़ी  सजा  दी  भष्टाचार  तथा  घूस  एक  साधारण  प्रकार

 जांनी  चाहिये  ।  परन्तु  इन  से  भी  अधिक
 का  झ्रपराध  है  जिस  से  सामान्य  मजिस्ट्रेटों

 उत्तरदायी  म  wee  सरकारी  अधिकारियों
 न्यायालयों  क्षेत्राधिकार  में  रखा  जाना

 को  मानता हूं  ।  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर
 चाहिये  |  ऐसी  नियुक्ति  से  सरकार  का  खर्चा

 विचार  करें  तथा  भ्रष्टाचार  के  असली  कारणों
 बढ  जायगा |

 को  जड  से  खत्म  करें  |
 अब  मुखबिर  (approver)  के  बारे

 में  कहते  हुए  हत्या  तथा  इस  प्रकार  के  गम्भीर
 दिल्ली  की  विशेष  पुलिस  स्थापना  के  बारे

 समिति ने  कहा  है  fe  यह  विभाग  जांच
 मामलों  में  राज साक्षी  स्वीकार  कर

 रने  के  काम  को  उचित  प्रकार  से  नहीं  कर  लिये  जानें  की  बात  तो  ठीक  ही  परन्तु

 क्या  इस  प्रकार  H  सामान्य  अपराधों
 रहा  है  |  म  पूछना  चाहता  हूं  कि

 आखिर  जांच  के  काय  में  य  सेवानिवृत  बार  में  मखबरों  को  नियत  करना  ठीक  है  ।

 अधिकारी  कर  रहे हे  ?  मैसुर  में
 क्या  न्यायालय  किसी  शौर  प्रकार  से  गवाही

 प्रकाशित  अन्तिम  आंकड़ों  के  अनसार  सेवा  नहीं लें  सकते  ?

 निवृत्त  परन्तु  पुनः  सेवा-ग्राफिक्स  अधिकारियों  met  में  में  फिर  यह  कहना  चाहता  हू

 की  कार्यक्षमता  नये  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  कि  यह  विधेयक  इतना  साधारण
 महीं

 जितना

 बहुत  कम  होती  हैं
 ।

 माननीय  मंत्री  को  कि  माननीय  मंत्री  बतला  रहे  हू ंनें  ।  में  फिर

 [  योग्यता  के  अआधार पर पर  बाहर  से  भर्ती  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  घूस
 aq  वाले

 करने  चाहियें  ।  केवल  इस  प्रकार  से  कार्य  तथा  घस  लेने  वाले  में  भेद  किया  जाय  |  में
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 श्री  एम०  एस ०  गुरुपादत्वामी

 ७ ऐसा  अनुभव  करता  हुं  कि  यदि  हम  ईमानदार  हो  गये  है  कौर  वह  जन  सेवा  के  को
 ~

 उच्च  झ्राचरण  के  अधिकारी  नियुक्त  भूल  कर  जनता  में  उत्तेजना  फलाने  कौर

 तो  सरकारी  विभागों  में  जो  इतना  पी  की
 ~  ~

 की
 ~

 देतें  हें

 चार  फला  gar  वह  शीघ्र  ही  समाप्त  जैसे  कि  विदेशी  सरकार  के  जमाने  में  स्वराज्य

 हो  जायगा  मूल  झ्र धि नियम में  उन्हें  €  मास  चाहने  वालें  स्वराज्य  की  लड़ाई  लड़ने

 तक  की  कैद  दण्ड  देने  का  विचार  किया  गया  है  |  बाले  करते  थे  |
 mat  कुछ  दिन  पहले

 में  समझता  हूं  कि  इतना  ही  दर्द  काफी है  ।  मेरे  भाई  मोर  साहब  ने  यहां  कहा  कि  हम

 शास्त्री पंडित  ए०  आर०  (  जिला  उन  तमाम  बातों  को  भूल  गये  हें  सन्

 पुर्व  व  जिला  बलिया
 :  PE¥R  में  हमारे  ऊपर  हुप्रा  करती  जो

 उपाध्यक्ष  यह  जो  संशोधन  की  विधि
 wait  वगैरह  gar  करती

 थी
 वह

 सब

 बिहार  सामने  उपस्थित  है  इस  के  पीछे  जो  हम  भूल  गये  जो  जुल्म  होते  थे  वह  सब

 भावना हैं  उसका  तो  में  करता  किन्तु  ara हम  उसी  प्रकार  से
 भूल  गये  हैं  ।

 जैसा  wal  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  भाई  ने  अधिकार  लेना  चाहते  हें  तो  उनको  आरोप

 यह  समस्या  का  समाधान  नहीं  है  ।
 होता  है  कि  हम  ऐसा  क्यों  कर  रहे  हैं  ।  तो

 हमने  यह  समझकर  कि  हमारे  सार्वजनिक  में  यह  तो  जानता  हूं  कि  यदि  इन  अधिकारों

 जीवन  से  कप्तान  शौर  को  लेने  की  विदेशी  सरकार  को  ही  नहीं

 अनाचार  हमने  यह  चेष्टा  की  हे  कि  बल्कि  इस  स्वदेशी  सरकार  को  भी  जरूरत

 लेने  वालों  के  बराबर  ही  घूस  देने  वालों
 पड़  गयी  हे  तो  यह  केवल  परिस्थितियों

 परिस्थितियों  के  कारण सको  दण्ड  दिया  जाय  ताकि  घूस  देने  लेने  की  के  कारण ही  है

 प्रथा  नष्ट  हो  जाय  |  में  नहीं  समझता कि  ही  डिटेक्टर  पैदा  होते  ate
 परिस्थितियों

 इस  से  हम  जो  कुछ  नतीजा  हासिल  करना  के  कारण  ही  देश  में  बड़े  बड़े  विनयशील

 चाहते  हें  वह  हमें  मिल  सकता  है  ।  में  इधर  महानुभाव  पैदा  होते  ह्  समाज  में  उत्तेजना

 देख  रहा  हूं  कि  हमारी  सरकार
 जो  एक  फैलाने  वाले  लोग  होंगे  तो  उनसे  समाज  को

 apa  स्टेट  के  बचाने  के  लिये  इस  तरह  की  बातें  करनी

 रूप  में  काम  करने  का  लक्ष्य  रखती  जिसका  पड़ेंगी  कि  जो  देखने  में  बिल्कुल  कोश्नरसिव

 ध्येय  यह  है  कि  वहू  जनता  की  महान  से  महान  मालूम  होतीं  जिन  में

 पसेवा  कर  सके  वह  केवल  परिस्थितियों के  बैनीवोलेंस  का  नाम  तक  नहीं  है  अर

 prey  ही  विवश  हो  रही  है  कि  ऐसे  प्रस्ताव  जनता  की  सेवा  की  भावना  का  जिन  में

 हमारे  सामने  ऐसी  विधियां  हमारे  लेशमात्र  अंश  भी  दिखाई  नहीं  पड़ता  ।  यदि

 सामने  लावे  कि  जिनसे  उस  को  अधिक  से
 समाज  में  उच्च  खलता  फैलाने  वाले  लोग

 जो अधिक  अधिकार  ag  अधिकार  होंगे  तो  उन  से  समाज  को  बचाने  के  लिये

 कि  यहां  की  विदेशी  सरकार  को  भी  प्राप्त  यह  सब  कार्रवाई करनी  पड़ेंगी  ।

 नहीं  थे  ।  जिन  विधियों  के  बगैर  वह  भी  प्रजा  अनुशंसा  नशा
 काम  चला  सकती  थी  उस  प्रकार की

 आकाश  कार्य  रहता  सदा  |

 विधियों
 की  हमको  आवश्यकता  पड़  रही

 राज्य-भार  नियुक्तियां  एम  |

 यह  तो  में  मानता  हूं  कि  इस  नयी  नयी  चाहे  ठीक  हो  चाहे  अनुचित
 झाई  हुई  स्वतन्त्रता  में  कुछ  लोग  निरंकुश  वह  सब  करना  ही  पड़ेगा  ।  यदि  राज्य



 २८९९  दण्डविधि  संशोधन  विधेयक  २९०० १४  जुलाई  १९५२

 शासन  चलाना  है  तो  उसमें  इस  तरह की  उसके  दो  भाग  होते  हें  ।  जेसे  कि

 कड़ी  कार्रवाई  करनी  ही  पड़ती  है  ।  परिषद  में  हम  पढ़ते  हें  कि  राशि  कौर

 किन्तु  में  सरकार  के  सामने  उसका  भी
 प्राण के  समुच्चय से  यह  विश्व बना  है  ।

 लक्ष्य  रखना  चाहता  हूं  कि  वह  देखे  कि  उसका
 तो  एक  ही  वस्तु  उसी  में  शेप

 लक्ष्य  या ह  |  उस  का  लक्ष्य  यह  है  कि  वह  देने  की  ताकत  है  कौर  उसी  में  शेप  aa  की

 जन  सेवक  सरकार  वैलफेयर  स्टेट  ताकत है  ।  हम  देखते  हैं  कि  कुम्हार  मिट्टी

 श्र  उसकी  प्रतीक  से  कार
 को  घड़े  की  शक्ल  देने  की  ताकत  रखता  है

 में दवाइयां  उसी  दिशा  में  होनी  चाहियें  ।  शर  मिट्टी  में  घड़े  की  शेप  लेनें  की

 विरोधी दल  के  भाइयों  से  कहना  चाहूंगा  यदि  इन  दोनों  ताकतों
 का  समुच्चय

 यदि  दोनों  एक  दूसरे के  प्रति कि  वह  जो  स्वदेशीय  सरकार  है  उस  में

 शौर  जो  विदेश  सरकार  थी  उस  में  उदारता न  यानी  जब  तक  कुम्हार

 को  देखें  |  जिस  डंडे  से  उस  सरकार  में  यह  लियाकत  न  हो  कि  वह  शक्ल  दे  सके

 को
 हांकना  चाहते  थे  उसी  से  इस  सरकार

 शर
 मिट्टी  में  यह  ताकत

 न
 हो  कि  वह  शक्ल

 को
 नहीं  हांका  जा  सकता

 ।
 तो
 मैं

 उन  से
 ले  तब  तक  घड़ा  नहीं  बन  सकता  ॥

 भी
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वह  अपनी  तो  aa  में  सन्देह  नहीं  कि  दोनों  हाथ  सें

 ताली  बजती  एक  से  नही ं।.
 यदि

 उच्छखंलता  फैलाने  वाली  बातों  को  रोकें

 यदि  वह  इस  सरकार  के  सामने  विषाक्त  घूस  देने  वाला
 न

 हो
 तो

 घूस  लेने  वाला  कहां

 वातावरण  पेदा  करेंगे पौर  यदि  वह  डार  से  ord  कौर  यदि  घूस  लेने  वाला
 न  हो  तो

 चलेंगे  तो  इस  सरकार  के  बुद्धिमान  लोग  पात  घूस  देने  वाला  कहां  से  प्रा  |  तब  इस

 पात  चलने
 से  बाज़  नहीं  wat  शौर

 वे  चीज  को  देख  कर  दोनों  को  इस  में

 उनकी  सारी
 उच्छखंल

 योजनाओं  को  विफल  प्रस्तुत  संशोधन  विधि  में  )  ऐट  पार  (at  par)

 कर  देंगे  ।  रखने  की  चेष्टा  की  गई  है
 ।

 में  नहीं  समझता

 कि  शकल  देने  वाली  wit  शक्ल  लेने  वाली
 इस  बात  को  मानते  हुए  भी  में  इस

 प्रस्तुत  संशोधन  विधि  से  उस  मानी  में  सहमत
 ताकतें  एक  समान  होती  हें  जो  ऐक्टिव  फोर्स

 है  उस  में  वहीं  ताकत
 नहीं  हूं  कि  जिस  तरह  इसको  पास  करके

 हम  समाज  में  एक  ऊंचा  म्रादश  स्थापित  करने
 है  जो  पैसिव  wea

 qe  में  नहीं  समझता  कि  जो  कुम्हार
 कामना  करते  हैं  और  मेरे  मित्र  श्री

 गुरु पाद स्वामी  ने  जो  बात  कही  उससे  मैं  ऐक्टिव  फोर्स  है  उस  में  वही  ताकत  वही

 बहुत  तक  सहमत  हूं  कि  इस  के  द्वारा  वह
 लियाकत  है  कौर  वही  शक्ति  है  जो  कि

 उस

 area  सिद्ध  नहीं  होगा  |  इस  संशोधन  मिट्टी  में  है  कुम्हार  के  हाथ  में  पड़  कर  घड़े

 के
 द्वारा  आप  करने  कया  जा  रहे  हैं

 ?  घूस
 का  रुप  धारण  कर  लेती  निस्सन्देह

 एक  ऐक्टिव  फोर्स  है  जिस  F  प्राण
 देने  कौर  घूस  लेने  परिपाटी  हमारे

 समाज में  है  ।  घूस  देना  घूस  लेना
 शक्ति  श्र  दूसरा  पैस्सिव  फोर्स

 है  जिस  की  राशि  शक्ति  कहते  हैं  ।  काम
 ठीक  उसी  प्रकार  से  है  जैसे  कि  स्पाइनोजा

 की  फिलासफी  में  फार्म  गिविंग  फार्म  लेने  वाली  डेड  शाक्ति है  ।  उस
 क  in  ि

 रिसीविंग  तथा  लेने  से  )  wat  तत्व  के  मरे  हुए  निष्प्राण  रा  मैटीरियल  सामान  )!

 पहलू  हैं  तत्व  ही  होता है
 को  ले  कर  लेबर  श्रम

 और  फार्म  गिविंग at  फार्म  रिसीविंग
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 उसी  लेबर  शक्ति  श्रम  शक्ति  की  हमार  जैसे  हज़ारों  खाकसार  उनके

 महिमा  गाई  गयी  है  ।  उसी  महिमा  दरवाजे  में  जाते  हैं  परन्तु  कोई  सवाल  हमारा
 “

 कैपिटल ”
 में  कार्ल  मास  ने  फेटीदिज्म  हल  नहीं  होता  ate  किस  प्रकार  की  विवशता

 साफ  कमोडिटी  भ्रध्याय  में  गाई  वह  मेरे  में  प्रा  कर  हमें  अपना  काम  निकालता  पड़ता

 कि  दो  बोरी  सीमेंट इन  मित्रो ंके  सामने  भी  होगी  और  इस  है  यह  हमीं  जानते  हे

 हाउस  के  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  के  सामने  छत  पड़ी  >
 @Q)  लेकिन  कोई

 होगी  ।  तो  श्रम  शाक्ति  के  मुकाबले में  वहू  सुनवाई  नहीं  होती  ।  तो  फिर  उस  कलक को

 रा  मैटीरियल कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  वह  दो  रुपये  दे  कर  हम  दो  बोरी  सीमेंट  ले  कराते

 एक  डेड  बाडी  है  ।  उस  हैं
 |

 इस  प्रकार की  विवशता  है  वर्षों

 डीप  प्लम्बर  सोया  से  यह  पद्धति  चली  कराती  है  |

 गहरी  में  पड़े  हए  मैटर  जगह  फैला  हुमा  इसी  दिल्ली  में  हमारे

 यहां देख  लीजिये  । में  पड़े  हुए  मैटर
 को  कमोडिटी

 की  art  में  कौन  कर  देता  है  ?
 शराब  पीने  दे  मस्जिद  में

 श्रमशक्ति  कर  देती  लेबर  कर  देती  है  ।
 बैठ

 तो  यह  जो  हम  बैठे  हें  कि  वह  या  वह  जगह  बता  कि  जहां  पर

 बिचारा  घूस  देने  वाला  यों  ही  चला  जाता  खुदा न  हो  कै

 उसकी  जेब  में  पैसे  खटक  रहे  हें  प्रौढ़
 मिनिस्ट्री  में  बैठ  कर  या  ऊंचे  पद  पर  बैठ  केर

 वह  जा  कर  उनको  दे  देता  है  ।  ऐसा  नहीं

 हैं  ।  वह  faa  हैं  और  अपनी  विवशता

 बाप  यह  न  समझें  कि  यह  करप्शन  का  खुदा

 यहां  नहीं  है  ।  मेरी समझ  में  ऐसी  कोई  जगह
 में  परेशान  हो  कर  वह  यह  काम  करता  है  |

 नहीं  है  जहां  करप्शन  का  खुदा  न  हो  ।  पह

 अगर  ate तो  सब  जगह  मौजूद  है  ।

 में  ा न् पपनी  सरकार  को  आगाह  कर  देता
 क्लास  में  जगह  नहीं  है  श्राप  को  जाना

 सचेत  कर  देना  चाहता  मुतनब्बा  कर
 है  तो  कुछ  रुपया  दे  कर  फस्ट  क्लास  में

 देना  चाहता  नहीं  चले  जा  सकते  हैं  ।  गाड़ी  की  हालत  कसी  है

 समझने  वाले  दोस्तों  के  लिये  में  ने  मुतनब्बा  कि  eX |  gy,  Ro |  २०  ,  re  आदमी

 को  प्रयोग  है  श्र  इससे  में  उन  को

 i
 घुस  जाते  ह  कौर  उस  का  कोई  इलाज  नहीं

 ख़ैरमक़दम ब  हिन्दी  में  अरपना  विचार  होता  |  लोग  चिल्लाते  हैं  मगर  कोई  नहीं

 दें  रहा  हुं--में  यह  चेतावनी  अ्रपनी  सरकार  सुनता  |  लाउड  स्पीकर  पर  कोई

 को  देना  चाहता  हूं  कि  यह  समझ  कर  सुनने  वाला  नहीं  |  तो  इस  तरह  से  हमारे

 इन  दोनों  को  एक  दूसरे  के  बराबर  नहीं  रख
 जीवन  के  हर  रंग  में  करप्शन  दिखाई  पड़ता

 सकते  |  यह  जो  घूस  लेने  वाली  शक्ति  है  है  उसका  कारण  यह  है  कि  जिस  किसी

 यह  बड़ी  विशाल  ata  है  ।  वह  एग्जीक्यूटिव  को  करप्शन  रोकन  का  चार्ज  दिया  गया  वही

 के  लोग  एक  सिलेक्शन  बोड़  उस  में  साझीदार  बन  गया  |  जो उस  से

 के  ज़रिये  से  बड़े  बड़े  पदों  पर  वह  श्रारूड  हिफाज़त  करने  के  लिये  खडा  किया  गया

 हो  जाते
 हैं

 |  फिर  अपनी  कुरसियों  पर  बैठ  वहीं  मिल  गया  तो  यह  कुफ्र  भला  कब  रुकने

 कर  वह  जो  जी  चाहें  वेसा  बरताव  करते  हैं  वाला है  ।
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 ६, न  का  कुकर  रखवार
 ”

 तो  शक्ति  इसलिये है  कि  वहां  की  सरविसेज़ जो  हैं

 हम  चाहते  हूं  कि  कम  से  कम  जनता  तो  ऐसी  वह  इनकरप्टिबिल  (  भ्रष्टाचार  से  हैं  |

 लोग at  जाय  कि  वह  करप्शन  में  न  वह  घूस  वह  इस  बड़े  शासन  को  चलाती  हैं
 ।

 नदी  ।  जनता  पर  सर्विसेज  बराबर
 यह  बिल्कुल सही  बात  है  बदलते  रहते  हें

 ।

 को  करप्शन  में  नहीं  जाना  चाहियें  ।  लेकिन  काम  करती  रहती  हें  ।  मैन  में  कम  एंड

 जनता  के  जाने  के  लिये  वही  बेबसी  कारण  होती  मैंन  मे  गो  बट  झाई  गो  ईरान  फार  ७  |

 3
 sed  |  हार  माने  में  घूस  इसी  कारण  देनी  में  लोग  रात  तथा  चले  जाते

 चार  पांच  दस  रुपये  दे  दिये पड़ती है  ।  परन्तु  में  निरन्तर बना  रहूंगा  ।)  तो  वहां

 तो  काम  ठीक  हो  गया  ।  पन्द्रह  बीस  रुपये  शासन  सत्ता  दान  के  साथ  चलती  रहती  है  ।

 थानेदार  को  दे  दिये  तो  मामला  बन  गया  वरना  कारण  कि  वहां  जो  एग्जीक्यूटिव  (८८076)

 थानेदार  कब  छोड़ने  वाले  हे  ।  तो  इस  तरह  है  वह  इनकरप्टिबिल हें  वह  प्यार  यह
 कतेंव्य

 सरकारी  कमंचारी  लालच  में  पड़े  :  जनता  समझती  है  कि  अपत  शासनतंत्र  को  ठीक  तरह

 इन  दोनों  को  हमें  से  चलाये  |  में ने यह  बात  कहानी  के
 में  पड़ी  हुई है  ।

 बराबरी  में  नहीं  डालना  चाहिये  ।  फिर  तौर  पर  सुनी  मेरी  डाइरेक्ट  नालिज

 >
 मैजिस्ट्रेट  छोड़  देता  उसको  माफी  देने  का  नहीं  र

 इख्तियार  हासिल  है  ।  फिर  स्पेशल  जज  के  मिनिस्टरी  बदलती  है  मगर  शासन  सत्ता

 यहां  wast  है
 |  इस  सम्बन्ध में  यह  नहीं  प्रबल  गति

 चलती  रहती  है  जिस  के

 कहता  कि  में  बिल्कुल  सही  कह रहा हूं  किन्तु  पीछे  सर्विसेज  का  बल  होता  है  ।  यही

 मुझे  माननीय  मिनिस्टर  के  एक  ब्याख्यान  की  सर्विसेज
 वहां  जनता

 के  चरित्र  को  मोल्ड

 धुंधली  सी  स्मृति  है  जिस  में  उन्होंने  कहा  था  (mould)  करती  है  |  विधान  बनने

 कि  तनख्वाहें  बढ़ा  देने  से  करप्शन  सर्विसेज  में  के  बाद  सारी  शक्ति  एग्जीक्यूटिव  के  पास

 रुक,जाय यह यह  बात  नहीं  है  ।  प्रौढ़  wat  बड़े  चली  जाति  है  ।  अगर  एग्जीक्यूटिव  ऐसी

 के  mee  पर  उन्होंने  हो  कि  हमारे  ऐक्ट  को  ठीक  तरह  से  ७.

 यह  बात  कही  थी  ।  उन  के  व्याख्यान  में  ट्रांसलेट  (  translate  )  कर  दे  तब

 जैस
 मेँ  ने  एक  धुंधली  स्मृति  मुझे  है  ।  पबलिक  लाइफ़  इनकरप्टिबिल  हो

 उन्होंने  अपने  तजुर्ब ेसे
 बताया  कि  कुछ  ऐसे  सकती  न  कोई  उनसे  नाजायज  फ़ायदा

 लोग  पकड़े गये  हैं  कि  जिनकी  तनख्वाहें  बड़ी  उठा  सकता  है  कौर  न  वह  किसी  से  नाजायज

 बड़ी  होती  लेकिन  फिर  भी  ag  करप्ट  फ़ायदा  उठाते  प्  ।  अगर  एग्जीक्यूटिव

 होते  हूं  ।  तो  सवाल  यह  है  कि
 नयाय  पर  अवलम्बित  हों  तो  उनको  करप्ट

 हमारी  पबलिक  लाइफ़  सार्वजनि  जीवन  में
 नहीं  किया  सकता  |  पत्थर  परਂ को करप्शन  का  जो  के--अगर  बिन्दु  है  वह  हमारी

 रियो  चोखा  तीर  नसीम  पर  इस  तरह
 सेवाएं

 हमारी  सर्विसेज  (services)
 a
 hd  ।  प्रलोभन  का  नहीं  हो  सकता  जैसे  कि

 पत्थर  पर  तीर  का  प्रसर  नहीं  प्रब

 हर  छठे  महीने  फ्रांस  की  मिनिस्ट्री
 दिक्कत क्या  पैदा  होती  है  ।  wa  जो  धूस  दी

 बदलती  रहती  है
 ।  पार्टियों  के

 जायेगी  वह  इस  तरह  तो  दी  नहीं  जायेगी  कि
 झगड़े  होते हैं  और  गवर्नमेंट बदल  जाती  है

 मगर  फ्रांस  एक  महान  शक्ति है  ।  में  वहां  गया  श्राप  हुजूम  के  साथ  वह  तो  तृतीय

 तो  नहीं  पर  में  ने  सुना  है  कि  वह  इतनी  बड़ी  में  दी  जायेंगी  ।  फिर  आपने  ग्रन्थकार  यह
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 [afsa  ए  आर०  शास्त्री

 डा०  तो  दवा  क्या
 की

 दिया है  कि  देंने  वाले  को  वही  सज़ा  मिलेंगी
 काटजू

 जो  कि  लेने  वाले  को  मिलती  है  ।  तो  अगर  जाय ?

 वह  देखेंगे कि  डिटेक्ट  (detect)  हो  गये

 तो  उस  को  जेंब  में  ले  कर  भी  उसको  खजाने  में
 पंडित  ए०  आर०  शास्त्री :  में  ने  कहा कि

 उसे  are  दिल्ली  के  स्टेशन  पर  श्राप  प्रा सानी
 दाखिल  कर  लेंगे  कौर  घूस  देने  वाले  का  चालान

 कर  देंगे  ।  ऐसे  saa  (cases )
 मेरी

 के  एक  लाउड  स्पीकर  लगादें  और

 ट्रेन  के  टाइम  पर  कुछ  पुलिस  के  आदमी
 नालिज  में  हें  ।  मेरे  निर्वाचन क्षेत्र  में  ही

 एवी  घटना  घटो  थी  ।  दोहरी  घाट  का  वहां  घूमते  रहें  तो  यह  सब  कुछ  नहीं  होने
 वाला

 है  फिर  बिना  टिकट  कोई  पहले  दूसरे  दर्जे
 एक  थाना

 है
 |  bad qesqzy  राय  वहां  aaa

 के  कांग्रेस  मंडल  के  मंत्री  थे  ।  उनको  के  डिब्बों  में  नहीं  घुसेगा  इस  के  अलावा  ७

 आदमियों  के  रिक्रूटमेंट  (recruitment ) मालूम  gat  कि  थानेदार  ने  एक  आदमी  को

 पकड़ा  है  भर  घूस  ले  कर  उसको  छोड़ने
 पर  में  आ्रापको  सावधानी  बरतनी  चाहिये  कौर

 उनके  सामने  ऊंचा  wea  रखना
 रजामन्द  है  ।

 डिस्ट्रिकट  मजिस्ट्रेट  से

 ने  जा  कर  कहा  कि  इस  तरह  घूस  लेले कर  चाहें  यह  छोटे  दरजें  के  हों
 या  बड़े  दरजे  के  ।

 दुःख  कि  हमारी  पब्लिक
 थानेदार  आदमी  को  छोड़ने  को  तैयार  है  |

 डिस्ट्रिकट  मजिस्ट्रेट  ने  कहा  कि  श्राप  जाइये  लाइफ  (public  life)  में  इस

 तरह  का  करप्शन है  mat  में
 हम  यहां  से  किसी  को  भेजेंगे  लेकिन  खेद  है

 कि  एक  तरफ  तो  बात  यह  होती  है  प्रौढ़  दूसरी
 मक्खी  तो  शहद  पर  बैठती  है  |  कौटिल्य  नें

 अपने  अर्थशास्त्र में  कहा  है
 fe  राज्यन  कौर

 तरफ  उस  थानेदार को  चरागाह  कर  दिया  जाता

 है  कि  इस  तरह  तुमको  घूस  लेने  में
 पकड़  वाये

 जनता  का  धन  शहद  के  समान  है  तमंचा

 जिसके  ऐंग्जीक्यूटिव  श्राफ़िससं  के जाने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है--में  इसी  तरह

 इससे  पहले  प्रज़ीक्यूटिव  .  इंस्पैक्टर
 जो  हें  वह  मक्खी  के  समान  उस

 दर्द  को  चाट  जाना  चाहते  हैं  ।  इसी
 )  को  पकड़वा  चुका  था  प्रौढ़  उसको

 नौ  महीने  की  सजा  कौर  दो  सौ  रुपया  जुरमाना
 दोष  तो  हैं  नहीं  क्योंकि  उसकी  तो

 हो  गया है
 तो

 उस  थानेदार को  यह  मालूम
 लाइफ  (life)  ही  पैसिव  (passive)

 है  क्योंकि  उसको  तो  कोई
 न

 कोई  चाटेगा  ही  ।
 हो  गया  ॥  उसके  बाद  जब  यह  घुस दी

 गई  तो  उसने  घूस  को  प्राप्त  हाथ  में  लिया  प्रौढ़
 जिसको  पैसा  दिया  जाता  है  उसको  कोई

 कष्ट  नहीं  होता  क्योंकि  पैसा  मिलने  में  तो
 उसको  खज़ान  में  दाखिल  कर  दिया  कौर

 घूस  देने  वाले  का  चालान  करवा  दिया
 ।  तो  लाभ ही  है  ।  कष्ट  तो  देने  वाले  को  होता

 है  ।  अब  आपने  पैसिव  कंडीशन  (con- इससे  होगा  कि  शरीर  तखलिए  में

 गई  घस  ठीक  हुई  तो  उससे  अधिकारी
 dition)  में  पड़े  हुए  wed  को  घूस

 लेने  वाले  के  ऐट  पार  (at  par)  कर  दिया
 की  जब  गर्म  हो  जायेगी  ate  अगर  उसमें

 जरा  भी  सन्देह  होगा  तो  वह  घूस  देने  वालें
 है  ।

 मेरे  ख्याल  में  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 इस  विधि  में  यह  एक  भयंकर  दोष  है  ।  इसका
 का  चालान  कर  देगा ॥  इससे  करप्शन

 व्यवहार करके  कया  पब्लिक  लाइफ  को
 घटेगी  नहीं  ।  मर्ज  बढ़ता  ही  जायेगा  ॥

 पूरी  तरह  ऊंचा  उठा  सकेंगे  इस  कौर  में  अ्रापका

 हाल  यह  होगा  कि
 “

 ast  बढ़ता  गया  ज्यों
 ध्यान  दिलाना चाहता  हूं  यह  तो

 ज्यों  दवा  की  53.0
 (exhaustively )  नहीं
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 बत  ला  सकता  कि  किस  किस  तरह  हम  पबलिक  अफसर
 अपने  sar  बुक  के  रेकार्ड  में  यह

 लाइफ  को  की  कन पं क्षा  ऊंचा  उठा  सकते  पा  जायेगा  कि  वह  निहायत  ईमानदार

 हैं  ।  लेकिन  में  यह  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  अफसर  हालांकि वह  निहायत  दर्ज का

 हमारे  गृह  मंत्री  जैसे  विधि  विधान  के  जानने  बेईमान  करप्ट  है  ।  इस

 बाले  व्यक्ति  के  लिये  कोई  रास्ता  निकालना  कानून  का  नतीजा  होगा  गुनाह  करेगा

 कठिन  नहीं  होगा  कि  यह  भ्रष्टाचार  दनि धि कस  मिटे  ।
 वह  अफसर  कौर  मत्थे  जायगा  दूसरे  के

 इसके  मिटे  बिना  समाज  मजबूत  नहीं  हो  इस  लिये  जो  यह  त्रुटि  इसमें  है  उसको  श्राप

 0 ५  केआर  से  पहले  भी  जब  हमारा  हटायें  इस  खराबी  को  दूर  करने  के  लिये

 झपना  राज्य था  मौजूदा  था  और  जब  कोई  बात  सोची  जा  सके
 तो

 अच्छा  है

 क्रेज  यहां  और  उनका  राज्य  में  तो  उत्सुक  हूं  कि  हमारी  सरकार  जनता  की

 रहा  तब
 रहा  सेवा  करने  वाली  सरकार  सिद्ध  हो  श्र  एक

 अगर  जब  अ्राज्ञाद हो हो  वेलफेयर  स्टेट  यहां  सच्चे  मानों  में  बन  जाये  ।

 जाने  के  बाद  भी  यह  करप्शन  नहीं
 यह

 कोअरसिव  की  कार्यवाही  )

 है  श्र  हमारी  जनता  का  जीवन-स्तर  से  नहीं  बन  सकती  उसके  लिये  तो

 की  दृष्टि  से  ऊंचा  नहीं  तो  एसिव  मेजसें  की  जरूरत

 निस्संदेह  वह  स्वराज्य  के  दिन  के  लिये  रहने  है  कौर  वह  जनता  का  हृदय  परिवर्तन  करके

 है  ?  में  इस  बिल  के  पीछे  जो  भावना  ही  बनायी जा  सकती  स्वयं  गांधी  जी  भी

 की-गई  उसका  करता  इस  हृदय  परिवर्तन  पर  जोर  दिया  करते  थे

 उस  भावना  को  चरितार्थ  करने  के  लिये  डंडे  के  जीर  से  यह  परिवर्तन  नहीं हो  सकता

 साधन  निकाले  गये  वह  बिल्कुल  भ्र पर्याप्त  कौर  जब  तक  एक  स्टेट  की  जो  कोअरसिव  फोर्स

 प्र  सदोष  कौर  इन  से  काम  नहीं  कोअरसिवनेस

 सकता  |  में  अधिक  समय  न  लेते  हुए  विदर  अवे  कौर  नष्ट  नहीं

 यह  सुझाना  चाहता  हूं  कि  मौलिक  दोष  होती  तब  तक  वह  स्टेट  सच्चे  मानों  में  एक

 gan  यह  दिखाई  देता  है  कि  जीवन  के  समुचित  स्टेट  वर्थ  दी  नेम  का  नहीं

 बनती ।  वर्थ  दी  नेम  स्टेट  में  उस  स्टेट  को पम्प  में  एक्जीक्यूटिव  श्रधारिटी जो  कि  एक

 फलों  है  ae एक  झता हूं  जो  अपने  कोअरसिव  मेज सं  को  त्याग

 जनता  की  विवशता  का  जीवन  है  जो  दे  र  परसुएसिव पैसे  में  विश्वास

 पैसिव  जीवन  इन  दोनों  को  झ्रपराधियों  सच्चे  मानों  में  वही  वेलफेयर  स्टेट  हो  सकती

 की  एक  ही  कोटि  में  रखा  गया  में  इस  है  झौप  ऐसी  वेलफेयर  स्टेट  कोअरसिव  मेजर्स

 को  गलत  समझता  हूं  कौर  इससे जो  से  नहीं  बन  वह  तो  परसुएसिव  मैसेज

 को  एक  बड़ा  भारी  लाभ  से  बनेगी  कौर  उसके  लिये  हमें  प्रयत्नशील

 यह  पहुंचेगा कि  उनके  घूस  लेते  हुए  पकड़े  जानें  होना  चाहिये  ।

 सम्भावना ही  मिट  जायेगी  ।
 जो  छिपी

 डाक्टर  जयपुर  )
 भ्रष्टाचार

 हुई  घूस  वह  तो  डिटेक्ट  नहीं  हो  सकती

 और  जिस  में  तनिक  भी  पकड़े  जाने  की  उस  कई  प्रकार  का  होता  है  |  ara  किसी

 अफसर  को  सम्भावना  उसमें  उस  बेचारे  पुलिस  वाले  से  उस  समय  तक  बच  कर  नहीं

 गरीब  fara  आदमी|  उल्टे  Li  दि  | मवालात
 निकल  सकते  जब  तक  कि  उसक  हाथ  पर

 गा  कौर  वह  रिश्वत  खोरी  करप्ट  चार  aa  न  घर  दें  ।  नहीं  तो
 वह  प्राय

 “465  PSD
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 पर  झ्र धिक  भार  लादने  इरादी  इरादी  see  का
 संग्रह

 तो
 उससे  अपने

 परिणामों  को

 लगा  देगा  |  ये  mre  दिन  की  बातें  हैं  ।
 वापस  लने  के  लिये कहा  गया  |  परन्तु

 पुलिस  सब-इन्सपेक्टर  वेतन  इतना  थोड़ा  जब  उसने  ऐसा  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 होने  पर  भी  उसके  पास  बढ़े  ठाठ  बाठ  के  समान  उसकी  पदावनति  कर  दी  गई  ।  तो

 रहते  सामने  इस  प्रकार  की  कठिनाइयां  हें  ।

 घूस  कोई  प्रकार  व्यक्ति  ही  नहीं  लेता  ।  अपको  स्वेच्छा  से  भ्रष्ट  अधिकारियों  के

 इसे
 एक

 श्रंधिकारियों
 में

 निश्चित  बारे  में  सूचना  देकर  सरकार  की  सहायता

 wad  से  बांटीं  जाता  है  ।  चपरासी को  करनी  होगी  |  इसका  केवल  एक  हल  है

 एक  दो  रुपये  मिलते  हैं  और  ऊपर  के  तौर  वह  है  frat होकर  सख् ती  का  करना ॥

 को  कई  सौ  तक  मिल  सकते  हैं  ।  इंसी  लिये  मुझे  यह  बहुत  कठिन  प्रतीत  होता

 है  ।  में  झपने  मंत्री  से  सहमत  नहीं  कि  are में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  घूस

 देने  वालें को  कोई  दण्ड  न  दिया  को  विशेष  न्यायाधिकरण नहीं  बनाने  चाहियें  ।

 किसानों  ने  मुझे  बतलाया  है  कि  चोर  बाज़ार
 कि  इस  प्रकार  वह  घूस  देने  का  कभी  प्रयत्न

 नहीं  करेंगा  |  किसी  अधिकारी  तक  पहुंच
 में  लोहे  तथा  इस्पात  को  खुले  बाज़ार  की

 अपेक्षा  बहुत  सस्ते  दामों  खरीदा  जा  सकता का  हर  प्रयत्न घूस  देने  के  लिये  नहीं  होता  ।

 हम  चाहते  यह  कि  सरकारी  कर्मचारी  है  ।  वे  ऐसा  केवल  घूस  देकर  ही  काम  करा

 भ्रष्टाचार  बता  नदियों
 ते  हैं  ।

 जब  तक  कोई  ऐसा  अनुभव
 दुरुत्साहित  नहों  |

 से  चला ar  है  ।  नज़राने की  प्रथा  से
 करता

 है  कि  ag  उससे  भी  बड़े  भ्रमणकारी

 किसी  व्यक्ति  को
 के  पास  जाकर  काम  करा  सकता  श्राप

 हम  सब  सुपरिचित हें  ।

 भ्रष्ट  करने  के  कई  तरीके हैं  ।  एसा
 भ्रष्टाचार  को  बन्द  नहीं  करा  सकते  |  gt

 आदमी  को  ऐसा  अनुभव  होना  चाहिये  कि

 कवल
 धन

 देकर  ही  नहीं  किया  जाता  है
 ।

 चाय  का  प्याला  पिला  कर  भी  एक  व्यक्ति
 उसके  विरुद्ध  मुकदमा  चलने  पर  उसे  किसी

 भ्रष्ट  किया  जा  सकता है  यह
 प्रकार  की  रक्षा  प्रदान  नहीं  की  जायेगी  ।

 भगवान  का  भय  केवल  उसी  समय  लोगों  के
 समस्या  इतनी  सरल  नहीं  है  ।  जब  तक

 अपनी  जनता  के  व्यवहार  में  परिवर्तन  नहीं
 मन  में  समायेगा  |

 श्राप  इसे  कैसे  बदल  सकते  हैं
 ?  जो  शी  टी  ०  एन०  fag

 व्यवित  पथ  भ्रष्ट  न  होने  पर  दृढ़  उसे  श्राप  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  विधि  पर  wa  तक  जो

 भष्टाचार से  नहीं  फुसला  सकते  इसका  बहसें  हुई  हैं  मेरी  समझ  में  वे  इस  की  परिधि

 एक  ही  हल  है  भर  वह  ऐसे  व्यक्तियों  के  कुछ  बाहर हैं  ।  यह  विधि  जो  दो  या  तीन

 को  खुले  श्राम  कोड़े  लगवाएं तथा  लम्बे  समय  संशोधन
 प्रौढ़

 भराने  वाले  हें  उनका  एक  हिस्सा
 तक  जेल  में  फेंकें  ।  अन्यथा  कुछ  बनेंगा

 है
 |  ऐसी  हालत  में  जेसे  कि  मंत्री  महोदय  ने

 नहीं  |
 शुरू  में  ही  कहा  टेक  चन्द  कमेटी  की  रिपोर्ट

 मूझे  सी०  कराई  डी०  विभाग  के  एक  कुमार
 पर  कुछ  संशोधन  आवश्यक  प्रतीत

 होते  लेकिन  यह  एक  सिर्फ  आंशिक  विधि ईमानदार  अ्रधिकारी  की  घटना  पता  है  ।

 उसके  जिम्मे  एक  उच्च  शभ्रधिकारी  के  विरुद्ध  है  इस  में  जो  धारा  करप्शन

 जांच  करने  का  काम  सौंपा गया  ।  जब  उसने  area
 की  है  वह  बहुत  हर  तक

 नहीं

 झपने  कार्य  पालन  करते  हुए  सब  तथ्यों  जाती  |  इस  समस्या  को  हल  करने
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 लिये  हम  को  थोड़ा  बहुत  उन  भागों  पर
 भी  संहिता के  अंतगर्त  जिन  मामलों में  घूस  देनें

 विचार  करना  होगा  जो  इस  विधि  के  दायरे
 तथा  घूस  लेने  को  इतना  गम्भीर  नहीं  समझे

 में  नहीं  भाते  है  ।  इस  विधि  में  सिफ॑  एक  धारा  ३३७  के  अंतगर्त  कोई  क्षमा

 नया  सैक्शन  मिलाया  गया  है  भ्र ौर वह  यह  है  कि  प्रदान  नहीं  की  जाती  थी  ।  टेक  चन्द  समिति  की

 जो  घूस  देता  है  वह  भी  उसी  तरह  से  रिपोर्टे  है  कि  यह  शक्ति अथवा  अधिकार

 है  जैसे  घूस  लेने  वाला  ।  यह  एक  दिया  जाना  चाहिये  ।  परीक्षण के

 सिद्धान्त  की  बात  मालूम  होती  मेरी  समझ  में  उन्होंने  सुझाव  रखा
 कि

 स्व  प्रथम इस

 इस  में  किसी  को  कोई  विशेष  आपत्ति  अधिकार को  दो  बर्ष  तक  के  लिये  दिया  जाये  ।

 नहीं हो  सकती  है  ।  हमारे  भ्रमण  सदस्यों  इस  समय  के  बीत  जाने  पर  यह  देखा  जाये

 ने  जो  कहा  है  उस  से  मुझे  भी  थोड़ी  बहुत
 कि  काम  कैसे  चला है  ।  यदि  परिणाम  अच्छा

 नुभूति  है  ।
 इसका  कारण  यह  है  कि  यह  एक  रहा तो  इसे  संविधि  का  स्थायी  रूप  से  भाम

 असाधारण समय  है  इस  में  हमें  बना  दिया  जाना  चाहिये  ।  अन्यथा  इस  शक्ति

 को  बिना  किसी  मतभेद  के  यह  जो  विष  को  वापस  ले  लिया  जा  सकता  हे  ।

 हमारे  समाज  में  हमारी  सर्विसिज  में
 दूसरी  बात  यह  कि

 दंड
 विधान  केਂ

 चल  रहा  है  उसको  रोकने  चाहिये  ।  में  यह  भी
 अन्तर्गत  इसे  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मानता  हूं  कि  युद्ध  के  बाद  यह  विष  बड़े  जोरों
 घूस  के  देने  को  धारा  ११४  के  अन्तर्गत  पहिले

 से  फैला  है  ।  तो  फिर  झगर  हमें  इस  को  किसी
 ही  एक  अपराध  घोषित  किया  गया है  ;

 तरह से  दूर  करना  है  तो  इसके  लिये  भ्र साधारण
 यदि  घूस  दी  जाय  परन्तु  उसे  स्वीकार  न  किया

 नियम  भी  लाने  होंगे  ।  मेरी  समझ  में  इस
 जाय  तो  वह  भी  अपराध  हैं  ।  इस  में  केवल

 नियम  को  भी  हमारे  मंत्री  महोदय  किसी  sar  बन्धन  यह  गया  है  कि  मूल  अपराध

 में  असाधारण समझते  हैं  ।  किन्तु  पांचवें  की  तुलना में  fea  विषय  में  दंड  की  मात्रा

 सेक्शन  में  यह  जो  सब  सैक्शन  (  एक  चौथाई  रहेगी  ।  टेक  चन्द  समिति  ने  रिपोर्टे

 एक  है  वह  सिर्फ
 दो

 साल  के  लिये  लागू  रहेगा  ।  तो  की  थी  कि  इस  निर्बन्धन  को  हटा  लिया  जाय

 मेरा  कहना  यह  है  कि  अगर  श्राप  इस  को  संकुचित  तथा  इसे  एक  मूल  अपराध  घोषित  किया

 दृष्टि  से  लागू  करेंगे  तो  शायद  हम  किसी  नतीजे  चाहे  घूस  स्वीकार  कर

 पर  न  पहुंचेंगे  ।  बहुत से  मुकदमें  जो  अथवा  इस  से  इन्कार  कर  दिया  जाय  |  साथ

 बहुत  सी  बातें  जो  कही  जो  जांच
 ही  इस  के  लिय  उचित  दंड  की  व्यवस्था  की

 पढ़ताल  की  उस  में  काफी  समय  लग  जाय !

 सकता  है  श्र  दो  वर्ष  में  इस  पुरे  एक्ट  को

 फिर  से  किसी  न  किसी  रूप  में  लाना
 श्री  टी०

 एन०  सिह ं
 तो  में  यह  जानना

 खास  तौर  पर  जो  सब  जज  का  प्राचीन
 चाहता था

 उस
 को  लागू  करना  इस  सम्बन्ध  में  में  कुछ  शब्द  अंग्रेजी  में

 भी  कहना  चाहता  हुं  ।  में  जानना  चाहता  हूं ऐसा  मेरा  अन्दाजा  हैं  ।

 कि  क्या  उपधारा  (१)  का  निर्देश  केवल

 डा०  काटजू
 :

 क्या  में  यहां  बीच  में  कुछ  खण्ड ५  के  उपखण्ड  की  ओर

 शब्द  कह  सकता  हूं
 ?

 खंड  ५  के  उपखंड  (२)  है  ?  खण्ड  ५  के  उपखण्ड  (१)  में  कुछ  संशोधनों
 में  निर्दिष्ट  २  वर्ष  के  निर्धन को  घूस  के

 का  उल्लेख  खण्ड ५  के  उपखण्ड  (२)  में

 केवल  उन्हीं  मामलों  में  लागू  किया  जाय  (१):  के  शब्द  लिखे  क्या  ये

 जिन  में  क्षमा  प्रदान  की  गई  हो ।  दण्ड  प्रक्रिया  meq  केवल  भाग  की  ओर  ही  निर्देश
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 श्री  टी  ०  एन  ०

 करते हें
 ?  क्या  उपखण्ड  (२)  उपखण्ड  डा०

 भीटा  यह  बात  प्रारूप  तैयार  करने

 पर
 भी  लागू  होता  है  या  नहीं

 ?  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।  में  इस  पर  ध्यान  दूंगा
 ।

 डा०  काटजू  :
 खण्ड  में  वर्णित

 श्री  टी०  एन०  fag:  में  आशा  करता  हूं

 संशोधन  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  १८९८  के  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  और  विचार

 अधिनियम  ५  की  धारा  ३३७  से  ही  सम्बन्ध  करेंगे तथा  मेरे  प्रश्नों  के  बारे  में  स्थिति को

 है  ।  अब  जिस  संशोधन  को  पेश  किया  स्पष्ट  करेंगे  ।

 गया है  कि  धाराਂ  ३३७  के  अंतगर्त  भारतीय
 फिर  मुझे  आप  के  सामने

 अब
 दो

 दंड  संहिता  (१८६०  का  अधिनियम  vu)
 एक  बातें  सिद्धान्त की  कहनी  हैं  ।  मेरी  समझ

 की  धारा  संख्या  १६१,  १६५,  तथा  १६५  ए

 में  लिखे  गये  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  भी  क्षमा
 में  हमारे  यहां  यह  एक  रोग  क्रॉनिक

 क  क  क  क  क
 ही  नहीं  बल्कि

 प्रदान  की  जा  सकती  है  |

 श्री  बल् लात रास  :
 यह  एक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक में

 खण्ड  ५  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३३७  बहुत  महत्वपूर्ण  वैधानिक विषय  है  ।  आप

 के  संशोधन  के  लिये  रखा  गया  हैं  ।  उस  के
 कृपया  माननीय  सदस्य  से  अंग्रेजी  में  बोलने

 के  लिये  कहिये  क्यों  कि  सदन  के  सारे  सदस्य
 मान  उपबन्धों  के  अंतगर्त  क्षमा  प्रदान  करने

 के  अधिकार को  दिया  गया  है  ।
 हिन्दी  नहीं  समझ  सकते  ।

 अब  उस  अधिकार  को  भारतीय  दंड  प्रक्रिया
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में

 की  धारा  संख्या  १६१,  १६५  तथा  १६५  ए
 पक्षपात  से  रहित  ह्

 में  उल्लिखित  अपराधों के  सम्बन्ध  में  भी

 दिये  जानें  की  प्रस्तावना की  गई  है  परीक्षण  श्री  टी०  एन०  सिंह  :  में  अपने  माननीय

 के  लिये  यह  अधिकार पहले  तो  केवल दो  वर्षों  मित्र  की  इच्छानुसार  अंग्रजी  में  ही  बोलूंगा  ॥

 के  लिये  ही  दिया  जायगा  ।  माननीय  सदस्य  में  उन  से  केवल  इतना  आशा  करता  हूं  कि

 जानना यह  चाहते  हें  कि  क्या  खंण्ड ५  के  राष्ट्र  भाषा  को  लोक  प्रिय  बनाने  में  वह

 उपखण्ड  (२)  का  निर्देश  उपखण्ड  (  १)  के  भाग  हमें  अपना  सहयोग दें  ।

 ही  की  ओर  है  अथवा  कि  खण्ड  ५  के  के  सर्वत्र  छाये  होने  से  में
 उपखण्ड  (२)  के  भाग  की  ओर  भी
 a  समझता  हुं  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  संकटकालीन

 द्
 ?

 कार्यवाही  करनी  होगी  ।  इस  बात  को  दृष्टि

 श्री  बेंकटारमन्  खंड  ५  के  उपखंड  में  रखते  हुद  हमें  दंड  विधि  के  बारे  में  अपने

 (२)  में  जो  के  शब्द  रखे  गये  हें  उनके  विचारों  में  परिवर्तन  करना  होगा  |  बजाए

 स्थान  पर  उप-खण्ड  शब्द  रखा  जाना  चाहिये  |  इस  के  कि  हम  नौ  अपराधियों को  बच  निकलने

 इस  प्रकार से  यदि  रन न  रहे  तो  रबी भी  दें  यह  अच्छा  होगा  कि  उन  के  साथ  एक

 अपने  आप  नहीं  रहेगा  ।  बेकसूर  को  भी  दंड  मिल  जाय  ।  ऐसा  करने  से

 हम  आज  के  संकट  का  अच्छी  प्रकार से  सामना

 पोत  ठाकुर  दास  ania
 कर  सकेंगे

 ।
 यदि  घूस

 और
 भ्रष्टाचार  का

 २बी  की  नई  उपधारा को  २ए  के  बाद  अंत  करने  के  लिये  कार्यपालिका और  after

 रखा  इस  प्रकार  से  २ए  के  न  रहने  हो  तो  में  चाहता  हूं  कि  विरोधी  दल  के  मेरे

 से  at  भी  नहीं  रहेगा  ।  मित्र  इस  विषय  में  सरकार  को  अपना
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 सहयोग  दें  ।  दुर्भाग्य  से  कई  दिनों से  मोल  लेना  ही  होगा  |  हमें  इस  बारे  में  इतना

 हम  मामूली  प्राविधिक  आपत्तियों  को  सुन  अधिक  वैधानिक  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाना

 रहे  हे  ।
 क्या  इस  से  हम  अपने  राष्ट्र  तथा  चाहिये  |

 सरकार  को  दृढ़  बना  सकेंगे
 ?

 कुछ  भी  हो  इस  अन्त  में  में  कुछ  विशेष  न्यायाधीशों के

 समय  देश  में  जनता  की  अपनी  सरकार  है  तथा  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  में  समझता  हूं  किः

 हम  सब  लोगों  द्वारा  चुन  कर  यहां  भेजे  गये
 अपने  अनुभव  के  आधार  पर  हमें  विशेष

 हें  ।  तो  हमें  निडर  हो  कर  आगे  बढ़ना  चाहिये  drat  सम्बन्धी  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  करना

 चाहे  हमारे  निजी  विचार  कुछ  भी  क्यों  न  हों  ।
 चाहिये  |  हमारा  अनुभव  यह  रहा  है  कि

 अत  यद्यपि  इस  समय  सदन  के  सामने  उपस्थित
 न्यायाधिकरण ों के  नियुक्त  करने  से  भी  निर्णय

 इस  छोटे  से  विधान  पर  मुझे  कोई  आपत्ति
 में  बहुत  अधिक  समय  लग  जाता  हे

 ।
 मेरे

 नहीं  तो  भी  में  आशा  करता  हूं  कि  यदि  अधिक  विचार  से  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  मामलों

 कड़ा  विधान  यहां  गया  तो  विरोधी
 को  शीघ्र  से  शीघ्र  निपटाना हैं  ।  मेरा  निवेदन

 गुटों  के  सदस्य  भी  उस  का  समर्थन  करेंगे  ।
 हैं  कि  मामले  के  इस  पहलू  पर  अग्रेतर  विचार

 किया  जाये  ।  विद्वेष  न्यायाधीशों के  नियुक्त
 प्रत्येक  अवस्था  में  विधान  से  ही  काम  नहीं  करने  प्रक्रिया  में  कुछेक  प्रस्तावित

 चलने का  ।  अन्त  में  समस्या  का  हल  हमारी  परिवर्तनों से  ही  काम  नहीं  चलेगा  |

 जनता  के  नतिक  स्तर  के  ऊंचा  होने  से  ही  होगा  |

 जहां  घूस  देने  वाले  को  भी  दण्ड  मिलना  ही  पंडित  ठाकुर  दास  भागवत  इस  विधेयक  में

 वहां  में  चाहता हूं  कि  नैतिक  स्तर  घूस  तथा  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  निश्चित

 के  पहलू  पर  भी  ध्यान  दिया  जाय  इस  के  रूप से  इतनी  कार्यवाही  नहीं की  गई  है  जितनी
 साथ  ही  में  यह  मानता हूं  कि  घूस  लेने  कि  वर्दी  टेकचन्द  समिति  की  कुछेक  सिपाहियों

 वाला  सरकारी  अधिकारी  घूस  देने  वाले  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  ।  उस  समिति

 की  अपेक्षा अधिक  अपराधी  है  ।  इस  सिद्धान्त  के  निर्देश-पद  जो  समिति की  रिपोर्ट  के  पहले

 को  हमें  मानना  ही  होगा  तथा  में  आशा  करता
 पृष्ठ  पर  दिये  हुए  हें  बहुत  सीमित  थे  ।

 हूं  कि  सरकार  भी  इसे  स्वीकार  करेगी  ।  समिति  ने  कुछ  निश्चित  बातों  पर  ही  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ह  ।  अतः  में  वाद-विवाद

 इस  अवसर  पर  वास्तविक  wet  में  की  गई  कुछ  आपत्तियों  का  ही  उत्तर  दूंगा
 ।

 है
 कि

 हम  अधिकारियों को  घूस
 लेने  से  रोकें  जहां  तक  इस  प्रत  का  सम्बन्ध  है  कि  F4T

 ay  ?  इस  समय  स्थिति  यह  है  कि  एक  के  इस  विधेयक  से  भ्रष्टाचार  को  दूर  किया  जा

 ऊपर  दूसरा  अधिकारी  खड़ा  हुआ  ह  ।  यही  सकेगा  या  में  कुछ  नहीं  कहूंगा
 |  इस  का

 स्रप्टाचार  ए  मूछ  तारण  हूँ  जितना  सम्बन्ध  तो  केवल  कानूनी  प्रक्रिया  से  अतः

 अधिक  हम  रोकथाम  की  व्यवस्था  करते  इसे  कार्यान्वित  करने  से  बहुत  बड़े  परिणामों

 घस  लेने  की  मनोवृत्ति  को  उतना  हटी  अधिक
 आदा  नहीं  करनी  चाहिये ।  इस  के

 मिलता हैं  ।  वास्तविक  समस्या  अतिरिक्त  इस  में  घूस  के  अपराघ  को  अधिक

 यही  ए  मात्र  उपाय  a  कि  परिमाणित  करने  की  अधिक  विस्तृत

 मेरे  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकर  कर  लिया
 की  गई  हू

 ।
 खण्ड  का  एकमात्र  थ  यह

 जाय  कि  we  Un  बेकसूर  व्यक्ति
 है  कि  एक  नई  धारा  के  द्वारा  घूस  को  एक  ठोस

 साथ  पिस  परन्तु  नौ  अपराधी  व्यक्ति  अपराध  के  रूप  में  पेशा  किया  जा  सके ।  में

 नहीं  बचने  चाहिए  ।  इतना  खतरा  तो  हमें  समझता  हूं  कि  घूस  देने  वाले  दण्ड  दिये
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 ठाकुर  दास

 जाने  के  set  में  हमें  अधिक  गहराई  से  नहीं  सिफारिशें  विलम्ब
 को  यथासम्भव

 कम
 करनें

 के  लिए  की  गई  हें  ।
 जाना  चाहिये  ।  में  अपने  ४२  वर्ष  के  अनुभव

 के  आधार पर  इतना  कह  सकता  हूं  कि  आम
 में  सदन  का  ध्यान  एक  और  खास  बात

 जनता  की  यह  धारणा  बिल्कुल ठीक  नहीं  है
 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हम  ने  देखा

 कि

 कि  प्रत्येक विषय  में  अधिकारी ही  घूस  देने  अपराधी को  दण्ड  दिलाने  के  लिए  पुलिस

 वाले  को  घूस  देने  के  लिये  विवश  करता  है  |

 तथा  विशेष  पुलिस  स्थापना  को  जाल  बिछाना
 अनुचित लाभ  उठाने  के  लिये  लोग  अधिकारियों

 पड़ता  है  जो  एक  अत्यन्त  आपत्ति की  बात  है  ।
 को  दुरुत्साहित करते  रहते  हें  तथा  साथ  ही

 अपराध  के  परिणामों से  भी  बचना
 मेरा  सदन  तथा  माननीय  गृह  कायें  मंत्री

 से

 निवेदन है  कि  वह  इस  जाल  बिछाने  के  व्यवहार चाहते
 है  ।

 को  बन्द  कर  दें  |  में  ने  अपनी  प्रैक्टिस  के  दिनों

 मेरा  विनम्र  निवेदन  हे  कि  घूस  लेने  वाले  में  देखा  कि  जाल  बिछाने  के  काम को  बढ़े

 तथा  घूस  देने  वाले  एक  ही  समान  अपराधी  घृणित  व्यक्तियों  से  कराया  जाता  था  ।  में

 हें  ।  घूस  देने  वाला  इस  लिये  घूस  देता  मानता  हूं  कि  कुछ  मामलों  में  यह  प्रथा

 हू ंकि  सम्बन्धित अधिकारी  बिना  घूस  लियें  कारी  सिद्ध हुई  है  फिर  भी  हो  सकता  है  कि

 का  काम  नहीं  करता  |  ऐसे  विषयों  में  हमारी  कोई  ऐसा  व्यक्ति भी  पकड़ा जाये  जिस  नें

 अवश्य  ही  ऐसे  लोगों  के  साथ  होना  प्रथम  बार  ही  घूस  को  स्वीकार  किया

 ।  परन्तु  ऐसे  विषय  भी  बहुत  हैं  जिन  चाहे  वह  सदा  से  ईमानदार  चला  आ  रहा  हो
 ।

 में  लोग  अनुचित  लाभ  उठाने  के  घूस  ईसानदार  व्यक्ति  भी  लालच  में  आ  सकता  है  ।

 देते  हैं  ।
 वह  लालच  में  आ  कर  धन  स्वीकार कर  सकता

 है  अथवा  उस  के  सामने  धन  इस प्रकार से
 भ्रष्टाचार के  बहुत  से  मामलों  में  घूस

 रखा  जा  सकता  उसे  पकड़ा जा

 प्रबन्ध  करने  वालों  अथवा  घूस  देने  वालों  की  सके  ।  ऐसी  अवस्था में  उसे  दण्ड  अवश्य  ही
 गवाही  पर  विश्वास किया  जाता  हैं

 |
 में

 समझता
 मिल  जायेगा

 fe  हमारे  कानून  में  इतनी  सीमा  तक  त्रुटि

 नहीं  है  कि  घूस  देने  वाले  की  गवाही  पर  विश्वास  मुझे  जाल  बिछाने की  प्रथा  के  वेध  होने

 नहीं  किया  जाय  ।  अतः  वास्तव  में  इस  विधेयक  में  भी  सन्देह  है  ।  आप  किसी  व्यक्ति  को  १००

 pr  जिस  बात  से  सम्बन्ध  वह  यह  हैं  कि  निर्णय  रुपये का  नोट  दे  कर  कपड़ा  खरीदने  भेजते

 की  शीघ्र  से  शीघ्र  व्यवस्था  की  हैं  तथा  पुलिस  और  मजिस्ट्रेट  को  मौके  की  ताक

 इसीलिये  हम  ने  विशेष  न्यायाधीशों  के  नियुक्त  में  बिठा  देते  यद्यपि  खरीदने तथा  बेचने  का

 किय  जाने  की  सिफारि दा  की  ।  में  सामान्यतः  सौदा  कानून  की  दृष्टि से  कभी  पूरा  हुआ

 नियुक्तियों  के  विरुद्ध  हूं  तथा  इस  बात  नहीं  कहा  जा  सकता  तो  भी  कई  बार  ईमानदार

 के  पक्ष  में  हूं  कि  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  देश  के  व्यक्ति  इस  में  ऐसे  फंस  जाते  हैं  कि  वह  निकल

 सामान्य  कानून  को  काम  में  लाया  जाय  ।  परन्तु  नहीं  पाते  ।  यह  एक  बुरी  प्रथा  हैं
 ।

 अपराधी  को  शीघ्र  से  शीघ्र  दण्ड  दिलाने  के

 fea  में  विशेष  न्यायाधीशों  कौ  नियुक्ति  श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 को  आवश्यक  समझता हुं  ।  इस  विधेयक  कल्पना  कीजिये  कि  कोई  अधिकारी  किसी

 में  क्षमा  प्रदान  के  मामलों  में  स्फूर्ति  की  व्यक्ति  से  घूस  की  मांग  करता है
 तथा  वह  व्यक्ति

 को  बीच  में  से  हटा  दिव ऋचा है है  ।  य  पुलिस  को  ऐसा  बतलाता  तो  क्या  मेरे
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 मित्र  के  fra  से  उसे  पकड़ना  आपत्तिजनक
 केवल  कुछ  चुने  हुए  मामलों  को  ही  न्यायालयों

 ह
 a

 ?
 तक  भेजा  जाय  तथा  उन  समस्त  मामलों  A

 दण्ड  दिलाया जाय
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  मेरा यह

 कहना  नहीं  है  कि  सच्चे  मामलों  में  भ्रष्ट
 घूस  बड़ी  होशियारी से  ली  जाती  है

 व्यक्तियों  को  इस  प्रकार  नहीं  पकड़ना  चाहिये  ।  तथा  इस  में  कई  अधिकारी परस्पर  मिले  होते

 मेरे  देखने  में  आया  हैं  कि  इस  काम  में  बहुत  हैं  ।  इसे  केवल  न्यायालयों के
 निर्णय

 से  ही

 खराब  व्यक्तियों  को  लगाया  जाता  हैं  ।
 दूर  नहीं  किया

 जा
 सकता

 ।
 सरकार  को  चाहिये

 वे  लोग  किवी  भी  प्रकार  का  बयान  देने  को  कि  वहू  अच्छे  व्यक्तियों की  भर्ती  करे  ॥

 तैयार  रहते  हैं  ।  कुछ  भी  हो  जब  दो  व्यक्ति  थानेदार लोग  हज़ारों  रुपये  की  घूस  केते

 परस्पर  बचने  तथा  खरीदने  के  लिए  सहमत  हैं  परन्तु  मुझे  एसे  मामलों  का  पता  है  जिन

 हो  सौदा  पूरा  नहीं  समझा  जा  सकता  |
 में  उन  के  विरुद्ध  दस  दस  मुकदमे  होने  पर  भी

 पर  भी  सारी  बात  को  वैध  जाता
 वह  साफ  छूट  जाते  हैं

 ।

 ag  सभी  मामलों में  न्यायपूर्ण  नहीं  हो

 सकता  |  इस  देश  में  हम  जानते  हैं  कि  पक्षपात

 तथाਂ  परिवार-पोषण  की  लहर  बड़े  जोरों

 क्या  वैज्ञानिक उपाध्यक्ष  महोदय  से  चल  रही है  ।  जब  सारे  व्यक्ति  इसी  आधार

 तथा  प्रशासी  मामलों  में  भी  इसे  काम  में  नहीं  पर  भर्ती  किये  जायें  तो  आप  घूस  को  दूर  करने

 छाया  जाना  चाहिये  ?
 के  स्वप्न  नही ंले  सकते  ।  यदि  हम  उच्चतम

 स्तर  पर  साहस  से  काम  लें  तथा  उन  बातों

 को  अपने  जीवन  में  अपनायें  जिन  की  कि पंडित  ठाकुर  दास  भागने  वैज्ञानिक

 हम  दूसरों  से  आशा  करते  हैं  तो
 मुझे मामलों  के  सम्बन्ध  में  भी  मुझे  मालूम  हैं

 fe  किसी  उच्च  अधिकारी  को  जब  यह  पता  जनक  परिणामों  कीਂ  बहुत  अफशा  है  |  युद्धकाल

 चलता  हैं  कि  va  का  अधीन  अधिकारी  से  पहले  घूस  बहुत  कम  चलती  थी  परन्तु

 बेईमान  व्यक्ति  है  तो  वह  किसी  दूसरे  युद्धकाल  में  तो  हर  ईमानदार  व्यक्ति  भी

 व्यक्ति  के  द्वारा  हस्ताक्षर  किये  गये  नोट  भेजता  बेईमान  हो  गयी  था  ।  आज  भी  स्थिति  यह  हैं

 है  तथा  कभी  कभी  ऐसा  होता है  कि  एक
 कि  हमारे  सामने  कह  दिया  जाता  है  कि

 are  व्यक्ति  जो  अपने  वरिष्ठ  अधिकारी  को  भ्रष्टाचार  जोरों  पर  आज  भी  हम  स्थिति

 को  प्रकार  से  नहीं  समझते  तथाਂ  ऐसा नाराज  कर  बैठता  है  अथवा  जिस  के  विरुद्ध

 कोई  और  व्यक्ति  शिकायत  कर  देता  है  उसे  जान  पड़ता  है  कि  हम
 ने  घूस  को  अपने

 इस  प्रकार  से  हानि  पहुंचाई  जाती  है  ।  इस
 भाग्य में  लिखी  मान

 रक्खा
 है

 ।  परन्तु कुछ

 पद्धति  को  केवल  बेईमान  व्यक्तियों  के  लिये  ही
 समय  से  हर  गलत  बात  पर  आलोचना  का

 होना  आरम्भ  हो  गया  हैं  तथाਂ  ऐसा  होना  भी प्रयोग  में  नहीं  लाया  जाता  इस  से  ईमानदार

 व्यक्ति  भी  पिस  जाते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  चाहिये  |

 आदि  राज्यों  में  तो  अब  न्यायाधीशों  को

 वे नियुक्त  किया  जाता  है  जो  वैज्ञानिक  मामलों  हमारे  सामने  प्रदान  यह  हैं  कि  समस्या  का

 को  सुनते  परन्तु  न्यायालयों  में  कई  हल  क्या है  ?  जहां  तक  सरकार
 का

 सम्बन्ध

 बेईमान  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  जाता  इस  का  कत्तव्य  स्पष्ट  हैं  ।  प्रत्येक  सरकारी

 व्तनी  अतः  यह  बहुत  अच्छा  होगा  कि  कर्मचारीਂ  का  ईमानदार  होना  बावर्ची  हें  ।
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 ठाकर  दास

 समझते
 |

 जब  तक  यह  सरकार  लोगों  के

 लोगों  के  नैतिक  स्तर  को  ऊंचा  नहीं  जीवन की  हालत  में  सुधार  नहीं  करती
 तथा

 इस  समस्या  का  हल  नहीं  हो  सकता  |  निचले  स्तर  के  लोगों  को  ऊपर  उठाने  की  चेष्टा

 नहीं  मुझे  सन्देह  है  कि  घूस  की
 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध

 जिस  बुराई
 को

 दूर  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 इस  का  मुख्य  से  इतना  लगाव  नहीं  हैं  ।

 इस  में  तो  जनता  पर  यह  जतलाया  गया  है  रेल  विभाग में  भ्रष्टाचार की  बहुत  बातें

 घूस  का  देना  भी  उतना ही  बड़ा  अपराध  है  mel  जाती  हें  ।  परन्तु  यदि  आप  थोड़ा  सा  सोचें

 जितना
 कि

 घूस  का  लेना  |  इस  कारण से  मुख्य  तो  वहां  भी  अधिकतर  कर्मचारियों  की  ददा

 की  चर्चा करना  आवश्यक  ही  होगा ।  बहुत  खराब  है
 ।

 वे
 लोग

 भी  घूस  लेना  नहीं

 चाहते  परन्तु  उन  में  से
 जो

 घूस  नहीं
 श्री  नम्बियार  :  विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा

 कारणों  के  विवरण  में  यह  लिखा  है  कि  में
 ag  विपत्ति  में  पड़  जाता  घूस

 न  लेने

 वाले  को  वहां  से  बदलवा  fear  जाता  eb

 घूस  देने को  भीਂ  एक  मूल  अपराध  घोषित
 आवश्यक  कि  भ्रष्टाचार  जड़

 करने  की  चेष्टा  की  गई  है  तथा  इसे  केवल
 से  frat के  लिये आप  गरीब  लोगों  की

 दुरुत्साहित  करने  चेष्टा  हीਂ  नहीं  समझाਂ
 ददा को  सुधारें  |

 जायगा  की

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  वे

 यह  एक  नया  विचार  हे  |  अब  यद्यपि  कारण  नहीं  बतलाये  कि  आखिर  घूस  देने  के

 नाथ  मंत्रीਂ का  वास्तविक विचार  कुछ  भी  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  इस  विधेय कਂ

 यदि  घूस  के  देने  को  भी  अपराध  समझा  गया  तो  में  क्यों  खा  गया  हैं  ।  यदि  ae  चोर  बाजारी

 घूस  का  पता  केसे  चलेगा
 ?

 यदि  घूस  देने  करने  वाले|बड़े  मोटे  व्यक्तियों  अथवा  इस  प्रकार

 वाले  को  ही  इस  प्रकार  से  डरा  दिया  गया  के  दूसरे  व्यक्तियों  फांसने के  लिये  है  तो
 तो  वह  इस  तथ्यਂ  को  कभी  प्रगट  नहीं  करेगा  |  ठीक  परन्तु  यदि  इस  का  ध्येय  चार  आने  की

 तीन  वर्ष  के  कड़े  दण्ड  की  व्यवस्थाਂ करने  से  पुलिसमैन  को  दी  गई  घूस  तक  सीमित  रहना

 माननीय  मंत्री  जानते  बूझते  हुए  अथवा  तो  इस  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |  इस  प्रकार  के

 नान पन  से  भ्रष्ट  अधिकारी को  रक्षा  प्रदान  विधेयक  को  ५  करते  समय  हमें  सभी

 कर  रहे  हैं
 ।

 पुरी  ईमानदारी  तथा  नम्रता  पहलुओं  पर  अच्छी  प्रकार  से  विचार  कर  लेना

 से  मेरा  यह  निवेदन  कि  उन्होंनें जिस  चाहिये  ।  यह  कोई  नया  विधान  तो  है

 कड़े  उपाय
 का

 सुझाव  दिया  है  उस  से  समस्या  का  इस  से  पहले  भी  एक  कानून  मौजूद  हैं  ।  माननीय

 हल  नहीं  हो  सकेगा  बल्कि  उल्टी  बाधा  पड़ेगी
 |  मंत्री के  लिये  केवल  इतना  कह  देना  काफी  नहीं

 fe  पहिले  से  wera  बढ़  गया  है  ।  उन्हें

 जब  तक  गरीब  लोगों  की  हालत  में  सदन  को  बतलाना  चाहिये  कि  अमुक  अमुक

 कुछ  सुधार  नहीं  आपा[भ्यष्टाचार
 को  जड़  विभाग  में  भ्रष्टाचार  बढ़  गया  है  तथा  उसे

 से  नहीं  fret  सकते  |  उदाहरण  से  आप  मद्रास  दूर  करने  के  लिये  एसे  कानून  की  आवश्यकता

 के  एक  कलक  की  हालत  पर  विचार  कीजिये  ।  है  ।  आप  को  हमें  इस  के  प्रस्तुत  करने  के  कारणों

 उसे  कुल  मिला कर  ६५  रु०
 मिलें

 तो
 तनिक  के  बारे  में  सन्तुष्ट  करना  चाहिये  ।  किसी  भी

 सोचिये  कि  वह  अपना  निर्वाह  कसे  कर  सक  ता  कानून  के  विस्तार  सम्बन्धी  विधान
 बहुत

 है  ।  आप  वास्तविक  स्थिति  को  क्यों  नहीं  महत्वपूर्ण बात  होती  है
 ।  अतः

 जनता के  ऐसा
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 करने के  कारणों  का  अवश्य  ही  पता  चलना  दण्ड  मिलता  है
 ।

 परतु  यहाँ  किसी  भी
 कांग्रेसी

 को  दण्ड  मिलते  नहीं  सुना  |
 चाहिये  ।  उसे  यह  भी  बताया  जाना  चाहिये  कि

 ऐसा  करने  से  वर्तमान  कानून  में  कया  सुधार

 होगा
 ।

 उस  दृष्टि से  भी
 इस  विधान  विशेष

 :  श्रीमान, ७  एक  औचित्य  प्रश्न

 को  कोई  लाभ  नहीं
 ।

 में  मानता  हूं  कि  माननीय  क्या  यह  बात  विधेयक  सम्बधी

 मंत्री  इसे  अवश्य  ही  स्वीकृत  करा  परन्तु
 के  अन्तर्गत है  ?

 जाल  बिछाने  के  तरीके  को  में  भी  पसंद  उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ॥"

 नहीं
 करता  हूं  ।  परन्तु  कई  भ्रष्ट  अधिकारियों

 चीन  के  उदाहरण को  सामने  रखते
 at  पकड़ना  बड़ा  मुश्किल  हो  जाता  है  ।

 किसीਂ  कांग्रेसी  को  किसी  न  किसीਂ  प्रकार  से

 उन्हें  पकड़ने  और  कोई  तरीका  नहीं  हैं  फंसाने  में
 कोई

 TH
 नहीं  प्रदान  तो  यह  हैं

 परन्तु  यह  नहीं  होना  चाहिये  पुलिस  कि  क्या  किसी  कांग्रेसी  अथवा  किसी  समुदाय

 अपना  गुस्सा  निकालने  के  लिये  किसी  व्यक्ति  विशेष  से  सम्बद्ध  frat  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 को  जाल  बिछा  कर  पकड़े  साथ  ही  में  यह  राध  सिद्ध  होने  पर  भीਂ  सरकार  ने  कार्यवाही

 भी
 कह  देना  चाहता  हूं  कि  मुझे  twa  विभाग  करने  से  इन्कार  किया  है  ?

 तथाਂ  लोक-कार्य  विभाग  के  ऐसे  व्यक्तियों  का
 att  नम्बियार  :  इसी  कारण  में  ने  आरम्भ

 पता  हैँ
 जो

 काफी  घूस  लेते  परन्तु
 जो

 उच्च  में  कह  दिया  ar  कि  मेरा  संकेत  किसी  दल  अथवा
 न्यायालय में  जा  कर  साफ  छूट  जाते हैं  ।  व्यक्ति  विशेष  की  ओर  नहीं

 है
 ।  निश्चित  रूप

 कहने
 का  तात्पर्य यह  कि

 ऐसे
 ऐसे  भी

 व्यक्ति

 होते  हैं  जिन्हें  पकड़ना  अत्यन्त  कठिन  होता
 से  में  इतना  कह  सकता हं  कि  जब  मेरे  जिले

 के  एक  बहुत  जिम्मेवार  कांग्रेसी  नेता  से
 है

 जमा  किये  हुए  धान  को  देने  के  लिये  कहाਂ

 अब  रहा  इस  विधेयक  के  वेध  होने  गया  तो  उन्होंने  जिला  कलक्टर  को  नौकरी

 का  ।  माननीय  मित्र  के  अनुसार  सौंदे  का
 से  हटवा  fear  ।

 हूं
 कि

 गहरा  जाना  ठीक  नहीं
 ।

 हमें

 उपाध्यक्ष  महोदय

 मुझे  कोई  आपत्ति  परन्तु  अच्छा  होगा केवल  मामले  के  अच्छे  तथा  बुरे  पहलूओं  पर

 ध्यान  देना  चाहिये  |
 आप  उन  मामलों  की  ओर  निर्देश  करें  जो

 न्यायालयों  के  सामने  आ  चुके  हों  तथा  जिन  के

 अन्तिम  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 सम्बन्ध  में  ठोस  प्रमाण  मौजूद  हों  ।  इस  से  भी

 अच्छाਂ  होगा  व्यक्तिगत  निर्देश  बिल्कुल

 को
 दूर  किया  जा  सकता  हैं

 ।
 मैं  ने  स्वयं  चीन  में

 न  किये  जायें  क्योंकि  यहां  वह  व्यक्ति  विशेष

 भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  बड़ा  घोर  आन्दोलन  देखा
 अपना  बचाव  करने  के  लिये  उपस्थित  नहीं

 होता  |
 है  ।  वहां  पर  जब  कभी  कोई  wee  अधिकारी

 पकड़ाਂ  जाता  है  तथा  उस  के  विरुद्ध  प्रमाण  श्री  नम्बियार  :  में  ने  प्रथम  तो

 मिल  जाता  हूँ
 तो  चाहे  वह  कितना  बड़ा  नाम  नहीं  feat,  दूसरे  उक्त  कलक्टर  तथाਂ

 कारी  भी  क्यों  न  उसे  दण्ड  अवश्य  मिलता  मद्रास  सरकार  के  बीच  हुए  पत्र  व्यवहार  में

 2  ag  नहीं  कि  वहां  पर  कम्युनिस्टों  को  दण्ड  सारी  लात  अभिलेख  er  में  वि  रामान
 a

 न  मिलता  हो  ।  अपराध  सिद्ध  होने  पर  उन्हें भी  a  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  फिर  भी  किसी  स्थान  हें  जब  श्री  टामस  तथा  श्री  डाल्टन  के  उदाहरण

 के  मंत्री  विशेष  सुगमता से  पता  चल  ही  पत्र  हमें  सब  से  पहले  उच्च  से  उच्च  aha

 जाता है  ।  यदि  कोई  निश्चित मामला  हो  तो  कारियों को  ठीक  रास्ते  पर  चलाना  चाहियें

 आप  निर्देश  कर  सकते  परन्तु  ऐसा  न  इसके  बाद  नीचे  के  सभी  भ्र धि कारियों  को

 होने  से  माननीय  सदस्यों  के  वैयक्तिक  ठीक  किया  जा  सकता  है  ।  इस  के  लिये

 निर्देश  करना  उचित  नहीं  ।  आवश्यक  हैं  कि  जीवन  के  निर्वाह  के  खर्चे  को

 श्री  नम्बियार :  मेरा  कहना  यह  है  कि  अच्छी  प्रकार  से  ध्यान  में  जाय

 भ्रष्टाचार  को  जड़  से  उखाड़ने  के  लिये  हमें  ज्यूं  ज्यूं  इस  में  वृद्धि  सरकारी

 अपनी  सारी  शक्तियां  एक  साथ  लगा  देने  कारियों  तथा  कर्मचारियों को  उसी

 न्यायालयों  प्लेटफार्मो से  अनुपात  से  बढ़ाया  जाना  चाहिये
 |  उनके

 हियें ।

 प्रचार  द्वारा  तथा  निजी  प्रभाव  से  काम  लेकर  वेतन  इतने  होने  चाहियें  कि  इंधर  उधर  सें

 घूस  लेने  का  उन्हें  लालच  न  रहे  ।
 इस  बुराई  को  प्रश्न  देश  से  निकाल  देना

 चाहिये  ।  परन्तु खेद  तो  यह  है  कि  माननीय
 इस  सम्बन्ध में  में  बम्बई  का  उदाहरण

 मंत्री  जो  कुछ  कहते  वह  करते  नहीं  |

 विधेयक  में  भी  वैसी  स्थिति  देना  चाहता  हं  ।  वहां  के  मुख्य  मंत्री  तथा

 मुख्य  सचिव  श्री  भट्ट  भ्र पनी  ईमानदारी  के
 की  चेष्टा नहीं  की  गई  ।  मेरी  माननीय

 मंत्री  से  प्रार्थना  है  कि  वह  इस  बात  पर  लिये  हैं  ।  हमने  वहां  के  उच्चतम

 अधिकारियों के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  का  कभी विचार
 करें

 क्या  इस  विधेयक  से

 मुख्य  उद्देश्य  पूरा  हो  सकेगा  ?  कोई  मामला नहीं  सुना  ऐसा  क्यों  है  ?

 इसका  कारण  यह  हैं  वहां  के  मुख्य  मंत्री
 श्री  जोखिम  अलवा  :

 इस  विषय  में  मामलों  को  स्वयं  देखते  हैं  तथा
 सब  से  पहले  में  भ्रष्टाचार  की  मनोवृत्ति  के

 वहां  के  मुख्य  सचिव  कराई  सी०  एस ०
 के

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहो  |
 अधिकारियों पर  agar  नियन्त्रण  रखते

 यह  खेद  तथा  लज्जा  की  बात  है  कि  स्वतन्त्रता
 जब  कभी  ऐसा  कोई  मामला  होता  है

 के  युद्ध  मैं  ad  बलिदान  करने  वालों  को
 तो  चाहे  अधिकारियों  ने  २०  या  २४५  वर्ष  की

 सत्ता  के  प्राप्त  होने  पर  इस  समस्या  का  सामना
 सेवा  कयों  न  की  उन्हें  पदावनित  कर

 करना  पड़े  ।

 bat
 दिया  जाता  है  ।  शायद  में  एक  सामान्य

 वर्दी  टेकचन्द  समिति  की  रिपोर्ट  के
 व्यक्ति  के  नाते  यह  सुझाव  दे  सकता  हूं  कि  भारत

 पृष्ठ  gy  पर  दो  प्रकार  के  दण्ड  का  वर्णन  है  सरकार  को
 अब  एक  मुख्य  सचिव

 जरूर

 एक  तो  यह  कि  जिन  अधिकारियों  पर  ase  नियुक्त  करना  चाहिये  ।  जिन  शाई ०  सी
 ०

 होने  का  सन्देह  हो  तथा  वे  अधिकारी  एस०  अधिकारियों  के  बारे  में  भ्रष्ट  होनें

 निवृत्त  होने  वाले  तो  उन  अधिकारियों  का  पता  उन्हें  तुरन्त  पदोन्नत  करके

 को  aaa  रूप  से  सेवानिवृत्त कर  दिया  उनके  अपत  अपन  प्रान्तों  में  भेज  देना  चाहियें

 जाय  |  इसके  लिये  saan  है  कि  उसे
 जहां  उन्हें  फिर  उसी  पद  पर  पहुंचने  का  कभी

 पूरी  पेन्शन  पाने  का  अधिकार  मिल  चुका  अवसर  न  मिल  सके  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री

 हो  ।  तू  यह  आवश्यक  नहीं  कि  गवाही  अपने  उच्च  yaw  के  लिये  जगत  प्रसिद्ध

 हमारे  सामने विद्यमान हो  या  न  हो  हमें  उनके  अधीत  एक  मुख्य  सचिव

 हाउस  श्राफ  काम  के  कई  दृष्टान्त  मौजूद  नियुक्त  करके  उसे  अधिकार  देना  चाहिये
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 कि  जब  कभी  कोई  argo  सी०  एस०  बिना  हम  अ्रपने  उद्देश्य  को  पूरा  नहीं  कर

 कारी  पथभ्रष्ट  हो  तो  उसकी  पदोन्नति  सकते

 तबदीली  wife  के  बारे  में  कार्यवाही  wet यह  हैं  कि  ग्रामीण  भारत  सरकार

 सकें  ।  किसी  ako  सी ०  एस०  भ्रमणकारी
 कर्मचारियों के  सेवानिवृत्त  होने  पर  ही  क्यों

 चाहे  कितनी  भी  सिपारिश  तथा
 कार्यवाही  कर े।  न्यायालयों  द्वारा  छोड़ें

 टोली  क्यों  न  राष्ट्रीय  हित  के
 गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  को  वैज्ञानिक

 विरुद्ध  काम  करने  की  उसकी  मजाल  नहीं  कार्यवाही करनी  चाहिये  ।  जहां तक  संसद

 गना  चाहिये  ।
 का  सम्बन्ध  संसद कोई  विशेष  कार्यवाही

 करने  में  अ्रसमथे है  ।  हमें  इस  बारे  में  ब्रिटिश
 इस  मामले  का  पहलू  भी  है  ।

 ga  निर्वाह  व्यय  के  घटने  बढ़नें  का  पुरा  पूरा
 जीवन  से  शिक्षा  लेनी  चाहिये  जहां  पर  किसी

 ध्यान  रखना  चाहिये  ।  मंत्री  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  का  थोड़ा  सा

 सन्देह  होने  पर  उसे  त्यागपत्र  देता  पड  जाता

 एक  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि
 है  ।  जब  तक  इस  सम्मान  को  हम  पन

 तक  हम  प्रश्न  सामाजिक  ढांचे  को  नहीं
 जीवन  में  दाखिल  नहीं  हमारा  उद्देश्य

 इस  देश  से  भष्टाचार  पुर्णतः  कभी
 पुरा  नहीं  हो  सकेगा  ।  जब  तक  उच्च

 समाप्त  नहीं  हो  सकता  ।  सारे  देवा  में  केवल

 २०००  Wooo  या  Yooo  व्यक्तियों

 अधिकारियों में  भ्रष्टाचार  विद्यमान

 नीचे  के  लोगों  से  भ्रष्टाचार  से  दूर  रहने  से

 के  पास  नसीम धन  हे  तथा वे  लोग  इस  से
 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  जब  तक  हमारी

 भी  afi  धन  जमा  करने  का  लालच  रखते
 जनता  शिष्टाचार को  नहीं  ward  तथा

 हाँ  ।..  उनके  कितने  ही  बेंकों  में  एकाउंट
 इसका  नैतिक  स्तर  उंचा  नहीं

 हें  तथा  १०,०००  रु०  की
 चार  दूर  नहीं  होगा  |

 घूस  देना  उनके  लिये  एक  बहुत  मामूली  सी

 बात  हैं  ।  उन्हें  जनता  के  सामने  कोड़े  लगाने  युद्ध  में  लोगों  को  बड़े  मोटे  वेतन  दिये

 गये  तथा  अ्रत्यधिक लाभ  प्राप्त  हुए  ।  इससे
 तथा  जेल  में  बन्द  करने  से  भी  स्थिति  में  सुधार

 नहीं  होगा  |
 हमें  केवल  कानूनी

 हमारे  सार्वजनिक  जीवन  को  अत्यन्त  क्षति

 पहुंची  हम  इस  बढ़ते  हुये  रोग  को  रोक में  ही  नहीं  seat  रहना  चाहिये  |

 स्थिति  के  बारे  में  गम्भीर  नहीं  सके  तथा  न  ही  इसे  मिटा  सके  zi

 कारण  यह  कि  इस  मामले  में  हमें  जनमत  का
 दृष्टिकोण  को  अपनाना  होगा  ।  निवास

 व्यय  को  सामने  रखते  हुए  हमें  योग्य  तथा  बल  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  अपराधी  अपील  करने
 ५  ५ ५

 भ्रष्टाचार र  से  अ्रधिकारियों  को  पर  छूट  जाते  ये  ऐसे  मामले हैं  जिन  पर

 तरक्की  देना  चाहिये  |  zara  लाभ  सम्बन्धित  विभाग  को  कड़ी  निगरानी  रखनी

 yoo  मंत्री  लोग  क्या  किसी  एक  के  बारे  चाहिय े|

 में  भी  हमने  भष्टाचार  के  कारण  पद-त्याग  श्री  बेंकटारसन  चर्चा के  आरम्भ

 सुना  है
 ?

 यही  कारण  है  कि  राज  तक  करने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  तथा  मेरे  दूसरे

 हम  इस  समस्या  का  हल  नहीं  कर  सके  |  मित्रों  ने  अपने  भाषणों  में  कहा  है  कि  इस

 बीच  इतने  योग्य  व्यक्तियों  के  होते  विधेयक में  एक  नए  ares की  परिभाषा

 हुए  भी  हम  इसे  हल  नहीं  कर
 क्योंकि  की  गई  कहा  है  कि  घूस  देने  वाला

 ने  इस  बात  पर अरपना दढ़ ८  मत  व्यक्त  विवश  होकर  घूस  देता है  ।  उन्होंने

 नहीं  किया  था  |  भष्टाचार को  मिटाये  सरकार से  प्रदान  किया  है  कि  क्या  वे  मामली
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 वेंकटारमन् |

 नजराने  देने  वालों  को  भी  दण्ड  देना  चाहती  हस्तान्तरित कर  दिये  जायें  जिसके

 में  समझता हूं  कि  हम  किसी  नए  झ्रपराध  कार  से  उनका  सम्बन्ध हो  ।

 की  परिभाषा नहीं  कर  रहें  हैं  ।

 वालों के  विरुद्ध  दण्ड  विधान में  पहिले  से
 एक  और  नरन  यह  उठा  है  कि  क्या  घूस

 तथा  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  क्षमा

 की  जा  चुकी  है  ।  घूस  देने  तथा  अपराध के
 की  जाय  या  नहीं  ?  इस  सम्बन्ध  में  किसी

 सिद्ध  हो  जाने  पर  धारा  १४९  लागू  होती
 निर्णय का  करना  कठिन  है  ।  हो  सकता है  किः

 हूं  जिस  के  झ  घूस  देने  वाले  को  घूस
 किसी  मामले  में  एक  दो  व्यक्ति  हो

 लेने  वाले  के  बराबर  दण्ड  मिलता  परन्तु
 हों  ।  यदि  एक  को  क्षमा  प्रदान  की  गई  तो

 ऐसे  मामलों  में  जिनमें  घूस  को  स्वीकार  न

 किया जाय  तो  दण्ड  मुख्य  अपराध का
 दूसरे  की  स्थिति  बहुत  खराब  हो  जायेगी  ।

 इससे  हमें  अज्ञात  तथ्य  का  अथवा  एक
 केवल  एक  चौथाई  ही  होता  है  ।  तो  स्थिति

 यह  हैं  कि  हम  किसी  नए  अपराध  की  घोषणा
 दूसरे  से  सम्बन्धित  तथ्यों  का  पता  नहीं  चलਂ

 सकेगा |  परन्तु  में  यह  भी  समझता  हूं  कि
 दण्ड  को  बढ़ा  रहें

 घूस  देंने  वालें  घूस  लेने  वालों  के  समान
 जिन  मामलों  में  बहुत  से  व्यक्ति  मिलकर

 किसी

 श्रधिकारो  को  घूस  देना
 चाहें  तथा

 उसे  अन्य
 ही  दण्डनीय होते  हैं  ।  यदि  घूस  देने  वाला

 प्रकार  से  भ्रष्ट  करना  चाहें  तो  कम  से
 यह  कहे  कि  परिस्थिति से  विवश  हो  कर  उसे

 एक  ऐसे  व्यक्ति  को  अवश्य  क्षमा  प्रदान  HY

 घूस
 को  स्वीकार करना  पड़ा  घूस  लेने

 बाला भी  प्रकार  का  तके  पेश  जाय  जो  उस  षड़यंत्र  का  महत्वपूर्ण हो  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  भ्रष्टाचार  तथा  घूस
 कर  सकता हूं  ।  तो  वास्तव  में  इस  विधेयक

 में  किया यह  गया  हैं  किसान  व्यक्तियों  के  लिये
 के  मामलों  में  क्षमा

 प्रदान  करने
 में  कुछ

 नहीं है  । भी  दण्ड  को  उतना  कर  दिया  गया है

 जितना  कि  घूस  लेने  वाले  के  लिये  ।  में  इन  शब्दों  में  विधेयक  का  हृदय  से

 समर्थन  करता  हूं
 ।

 मुझे  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  एक  दो  में
 कमियों  की  are  दिलाना  है  ।  इस  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  देखता  हूं

 कि  माननीय  सदस्य  कई  एक  सुझाव  उपस्थित
 के  अनुसार

 केवल  सत्र  न्यायाधीशों  तथा

 अ्रतिरिवत  सत्र  न्यायाधीश  ही  विशेष
 कर  रहे  हें  जो  कानून  के  बेहतर  बनाने  से  इतना

 सम्बन्ध  नहीं  रखते  जितना  कि  प्रशासी  उपायों

 dae  पद  पर  नियुक्त  किये  जा  सकते  हैं  ।
 से  ।

 मेरा  निवेदन हैं  कि  ऐसा  करने से  भारत  के
 बल्कि  यहां  तक  सुझाव  दिया  गया  हैं

 कि  जब  तक  लोगों  की  ऑ्रार्थिक  अवस्था  अच्छी
 कई  जिलों में  यह  काम  इतना  बढ़  जायेगा

 नहीं  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं
 हो

 कि  हत्या  तथा  डाकों  जैसे  बड़े  बड़े
 सकता  तथा

 न  ही  भ्रष्टाचार  घूस  बन्द
 अपराधों  के  मुकदमे  खटाई  में  जा  पड़ेंगे  ।

 हो  सकते हैं  ।

 ि
 ।

 वैसे
 भी  वे  लोग  सारे  मुकदमों  को  सुन  ही  नहीं

 में  समझता  कि  wa  चर्चा  काफी

 हो  चुकी है  ।  जो  माननीय सदस्य  चर्चा

 के  इस  क्रम पर  ा नहीं
 इसके  बाद  हमें  सोचना  है  कि  चल  रहे  हीं  बोल  सके  मेँ  उन्हें

 मामलों  का  कया  बनेगा  ?  अच्छा  होगा  खण्डों  विचार
 के

 क्रम  पर  बोलने
 का

 कि  वे  मामले  उस  विशेष  न्यायाधीश  को  दूंगा  |
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 wa  में  माननीय  मंत्री  को  उत्तर  के  लिये  अधिकारियों  की  होशियारी  तथा  सहायता

 न्गा  से  ५२  डब्बे  पंजाब  की  ओर  लगा  दिये

 डा०  काटजू
 :

 में  अपने  मित्र  भ्रान्ति  तथा  हर  डब्बे  का  ५००  रुपये  वसूल  किये
 ।

 का  हूं  कि  उन्होंने  इस  प्रकार से  केवल  १४  दिनों में  उसने
 विधेयक  के  समस्त  खण्डों  को  बहुत  खोल  कर

 २६,०००  रुपये  कमा  लिय  ।  उसे  उच्च

 है  |  परन्तु  बिना  किसी  चिढ़ाने  न्यायालय से  दो  वर्ष  दण्ड  हुआ  ।  परन्तु  चाहियें

 तथा  पूर्ण  सम्मान  से  में  यह  कहना चाहता  हूं  तो  यह  था  कि  वह  एक  रुपया  भी
 न

 लेता
 ॥

 कि  घूस  देने  वालों  के  प्रति  यहां  जो  नम्रता
 मुझे  अनुभव  हो  रहा  है  कि  उस  व्यक्ति

 दिखाई  गई  उससे  मुझे  सचमुच  बहुत
 को  कड़े  से  कड़ा  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये

 3.0  gut  है  ।  में  इस  बात  को  पुरी  तरह  उसे  दण्ड  मिला  भी  ।  परन्तु  उस  व्यक्ति

 करता  हूं  कि  छोटे  छोटे  मामलों में  का  नैतिक  अपराध  तो  देखिये  जिसने  ५००

 ऐसे  मामलों  में  जिनमें  जबरदस्ती  घूस
 रुपये  उसकी  हथेली  पर  रखे  ।  आप एक  और

 गली  हुई  समझी  घूस  देने  वाला  पूर्ण  मामला  ले  लीजिये  ।  साड़ियों  तथा  सूती  वस्त्रों

 सहानुभूति का  पात्र  है  ।  उदाहरण  से
 का  भेजना  बन्द  कर  दिया  गया  है  तथा  रेलवे

 of  के  मामले  इस  श्रेणी  में  रखे
 cat  को  मिलों  से  सीधे  देश  के  विभिन्न  भागों

 गजा  सकते  हैं  ।  परन्तु  पिछले  पांच
 या  दस  में  भेज  दिया  जाता  है  ।  पहिले  दिनों

 ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिनमें  इतना  ग्रीक
 कोई  चार  वर्ष  पहले  —JATAA

 कमाने  के  लिये  घूस  दी  गई  है
 तो  यदि

 विभिन्न  थानों  में  से  हो  कर  पड़ता

 सदन  को  इन  मामलों  को  बतलाया  जाय  जो  था  आप  १००  प्रतिशत नफा  तो  नहीं

 कमा  सकते  थे  ।  इस  कारण--उनकी अपनी

 होगा ।  उदाहरण के  लिये  में  एक  ही  ऐसे  भाषा  में  कहते
 हुए

 को  चीनी

 च»  का  वर्णन  करूंगा  |
 की  बांट  करने के  लिये एक  दो  स्थानों

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  वर्ष  पंजाब  में  गुड़  ले  पर  आठ  आठ  आने  देनें  पडते  थे  तथा  इस  प्रकार

 art  पर  प्रतिबन्ध लगाया  गया  था  ।  उत्तर  से  आप  ५०,०००  रुपये  नहीं  तो  २५,०००

 में  गुड़ का  मूल्य  लगभग  ८  रुपये  प्रति मन  रुपये  डेकर  ही  संतुष्ट हो  जाते  V4,ooe

 जबकि  पंजाब  में  यह  १७  अथवा  १८  रुपये  आप  शेष  के  दस  अधिकारियों में  बांट

 निर्यात के  लिये  लाइसेंस  पहिले  से  दिये  जा  चुके  देते थे  ।  इसी  बात  को  बख्शी टेक  चन्द

 तथा  उनको  अवधि  ३१  मारे  को  समाप्त
 समिति ने  '  दुरुत्साहित  करना '  लिखा है

 वाली  थी  ।  इससे  लाइसेंस  वालों  को  पंजाब
 प्रश्न  यह  नहीं  कि  छोटे  आदमियों  को  पकड़ा

 सें  अपने  माल को  ata  से  शीघ्र  भेजने  जाय  प्रश्नਂ  बड़े  बड़े आदमियों को  पकड़ने

 वे नकी  बहुत  चिन्ता  ्  ा  का  है  जो  अधिकारियों  को म्यष्ट करना चाहते करना  चाहते

 बाद  तथा  तक  सीमा  पर  चलें  wa  अब  इस  विधेयक  में  क्या  व्यवस्था की  गई

 तथा  उनमें  से  हर  एक  ने  स्टेशन  मास्टर  घूस  देने  वाले  के  लिये
 दो  वर्ष

 कद
 दण्ड

 रल  कर्मचारियों  को  दुरुत्साहित  या  यूं  रखा  गया  हैं  ।  बख्शी  टेक  चन्द  समिति

 कि  लालच  देने  की  aire  के  अनुसार  दण्ड  थोड़ा  अतः  इसे  बढ़ा

 निचले  कर्मचारियों को  बल्कि  उच्च  कर  तीन  वर्ष  कर  दिया  गया  है  ;  यदि  घूस

 अधिकारियों को  माल  के  डब्बे  देने  के  लिये  नली  जाय  आज  के  कानून  के  अनुसार

 एक  मामले  में  एक  स्टेशन  मास्टर  दण्ड  मास  ही  है  |  बख्शी  टेक  चन्द  समिति

 अपनी  होशियारी  से  या  उच्च  ने  इस  प्रकार  से  लिखा  है  कि  आप  इसे  मूल
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 अपराध  घोषित  कीजिये  तथा  इस  के  लिये भी  सूचना  दे  दी  जाती  है  |  में  समझता

 इतना  ही  दण्ड  रखिये  तथा  इस  दण्ड  को  कि  fer  चार  व्यक्तियों  के  मामले  ऐसे  हो  सकते

 बढ़ा  कर  तीन  वर्ष  कर  दीजिय े।  मुकदमों  हैं  जिन  में  पुलिस  अधिकारियों  को

 को  ats  से  भुगताने के  विशेष  आशंका  होती  अथवा  यह  सुचना होती

 न्यायाधीश  नियुक्त  किये  जायें  क्योंकि  है  कि  निश्चित  रूप  से  कोई  व्यक्ति  अनुचित

 मजिस्ट्रेटों  के  बारे  में  इसमें  कई  कई  महीने
 ढंग  से  रुपया  कमा  रहा  है  ।  इस  अवसर

 लग  जाते हैं  |  कलकत्ता में  एक  मुकदमे  का  वह  उसे  पकड़ने  का  फैसला  करते  परन्तु

 फैसला करने  में  ४  वर्ष  लग  गये  थे  |  ह्म  ये  सब  प्रयास बातें  हैं  |
 आपका  कहना

 चाहते  हैं  कि  वे  निपटाये  जायें  तथा  निपटाये  है
 कि

 जाल  से  बेकसूर  व्यक्तियों को  फांसने

 भी  वरिष्ट  न्यायाधीशों द्वारा  जायें  अथवा
 उन

 के  मार्ग  में  बाघा  डालने  का  काम  नहीं

 लिया  जाना  चाहिये  |  में  इस  सत्य  को

 अनुभव  करता  हूं  ।  यह  प्रदान  वेतनः

 तथा  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नम्बियार
 के  कम  अथवा  अधिक  होने  से  सम्बन्ध  नहीं

 जिन्होंने  कम  वेतन वाले  रेल  कर्मचारियों  के
 रखता है  ।  जब  में  ने  प्रेक्टिस  आरम्भ  की

 बारे  में  बड़ा  करुणामय  भाषण  दिया  है  ॥
 eft  तो  कानपुर के  व्यवहार  न्यायालय  में

 मेरे  मन  में  भी  उनके  प्रति  बहुत  सहानुभूति
 एक  रीडर  जिनका  वेतन  ५०  या  साठ

 परन्तु  विंमान  स्थिति  से  इसका  कोई  सम्बन्ध
 मासिक  ही  अपनी  ईमानदारी  के

 नहीं है  ।  इसके बाद  क्षमा  प्रदान  करने  का
 बहुत  मशहूर  थे  |  लोग  कहते  थे  कि  ae

 आता  हैं  ।  हम  क्षमा  को  इसलिये
 बहुत  असामान्य  व्यक्ति  थे  ।  वह  मुसलमान

 प्रदान  करते  हैं  कि  गवाही  मिल  सके  |  इस
 थे  मकका  की  यात्रा कर  चुके  थे  ॥

 के  बाद  किसी  महोदय  ने  जाल  बिछाने  के
 उन्होंने  अनुचित  धन  न  लेने  की  शपथ  उठा

 बारे  में  कहा  है  |  जाल  किसी  व्यक्ति  को
 रखी थी  तथा  उस  रा पथ  को  उन्होंने  पूरा  किया

 |

 कभी  भ्रष्ट  करने  के  लिये  नहीं  बिछाया
 ऐसे  भी  लोग  हैं  जो  ५००  या  ६००  रुपये

 यह  केवल  उस  व्यक्ति  के  लिये  बिछाया  जाता
 अंग्रेज़ी  भाषा  की

 है  जिसके  wee  होने  का  पता  हो  ।  कृपया
 मासिक वेतन  पाते  हों

 एक  कहावत के  अनुसार हर  व्यक्ति  का
 यह  भी  याद  रखिये  कि  जाल  तब

 कल्पना  कीजिये

 ही  बिछाया  जाता  उस  समय  वस्तुतः

 अपना  मूल्य  होता  है  ।

 किसी  व्यक्ति  को  १०००  रुपये  मिलते  हैं
 स्थिति  यह  होती  है  कि  सम्बन्धित  अधिकारी

 तथा  दूसरा  व्यक्ति  उसके  सामने  १  लाख

 घूस  चाहता  है  तथा  जिस  व्यक्ति  से  इसकी
 रुपय  रख  देता  है  ।  यह  नैतिक  पतन

 मांग  की  जाती  ह  वह  एक  सख्त
 युद्धकाल  में  आरम्भ  हुआ  था

 तबीयत  का  व्यक्ति  होता  है  ।  वह  अपने
 a  a  लाख  रुपये  के  लालच  में

 न
 फंसना  बहुंत  कठिन

 कुछ  मित्रों  से  परामर्श  करके  कहता  ह  में
 उसे  केवल  Loo  ०रुपया  मिलता है  तथा

 आखिर  घूस  क्यों  दू  ?  में  ज़िला  मैजिस्ट्रेट

 के  पास  जाकर  रिपोर्ट  करता  हूं  |
 ह  शायद  उस  ने  कभी  जीवन  में  १  लाख  रुपया

 नहीं  देखा  है  ।  बड़ी  आसा नी  से  धन  मिलता
 इसे  जाल  नहीं  समझा  जा  सकता  ।  आरम्भ

 से  ही  जिला  मेजिस्ट्रेट  को  घूस  की  मांग  के  नज़र  आता  है  ।  अब  इसका  दोष  किस  पर

 बारे में  सुचित  कर  दिया  जाता  है  अथवा  मेरा  कहना  है  कि  जो  आदमी  १  लाख

 पुलिस  के  सीनियर  सुपरिन्टेन्डेन्ट  को  इसकी  रुपये  का  लालच  देता है  उसे  चाबुक  के



 २९३५  दण्डविधि  संशोधन  विधेयक  १४.  जुलाई  १९५२  दण्डविधि  संशोधन  विधेयक  २९३६:

 तथा  सात  वर्ष  कंद  का  दण्ड  होना  चाहिये  बाद  अवसर  पड़ने  पर  दी  जाय--तो  गवाही

 १,लाख  रुपये  लेने  वाले  को  भी  सात  वर्ष  नहीं  मिल  सकती  ।  कारण  यह  कि  घूस  लेने

 कंद  का
 दण्ड  मिलना  चाहिये  ।  में  वाला  तो  गवाही  देगा  नहीं  तथा  घूस  देने  वाला

 ऐसी  प्रार्थना  है  लालच  में  न  धकेलो  ”  नफ़ा  कमाना  चाहता  है  और  वह  चाहता

 जो  व्यक्ति  दूसरे  व्यक्ति
 को

 लालच  थें  कि  प्रदाय  तथा  लाइसेंस

 फंसाता
 है  वह  एक  बहुत  वरा  व्यक्ति  हम  विभाग  का  प्रत्येक  प्रभारी  अधिकारी  बहीं

 यहां  पुलिस  की  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  किसी  पर  अवस्था  यह  है  ।

 माननीय सदस्य  ने  दिल्ली  स्टेशन की  बुरी

 का  वर्णन  किया  है  ।  आप  इसी  मामले
 मुझे खेद  है  कि  दाऊद  में  बहुत

 को  ले  लीजिये
 ।

 दूसरे  दरजे  का  डब्बा
 कह  चुका  हूं  तथा  सदन  यह  कहेगा

 कि  बार  बार  यहीं  शब्द  कहा  जाता  हैं
 खिच  भरा  होता  है  ।  मैं  इलाहाबाद  जाना

 मेरा  कहना  हे  कि  यह  बहुत  साधारण  मामला :
 चाहता  हुं

 ।
 जब  में  वहां  जाता  हं  तो  क में

 मेरी  बात  का  समर्थन  एक  बहुत चारी  मुझे  बतलाता  है  कि  स्थान  नहीं

 ।
 में  कहता हुं

 पूर्ण  समिति  करती  हैं  तथा  मेरा  विचार

 i  2
 ये

 कि  मुझे  बधाई  दी  जायगी  |  परन्तु  कहा  यह
 हबीबुर  साहब  कुछ  तो  कर  निजी

 जा  रहा  है  कि  हर  प्रकार  से  में  घूस  देने  ae
 तथा  तब  रुपये  का  नोट

 के  प्रति  उत्कण्ठा  व्यक्त  कर  रहा
 हूं  ।  मुझे

 हूं  ।  वहू  इसे  लेता  कभी  ऐसा  विचार  भी  नहीं  आ  सकता  ॥

 हैं  ।  अब  क़सूर  किसका है
 ?

 में  आशा  करता  हुं  कि  सदन  इस  विधेयक

 मुझे  ऐसे  पुलिसमैन  की  बात  समझ  में
 पर  विचार  करेगा  तथा  दस  faz  में  इसे

 आ  सकती है  जो  किसी  ग्राम  में  जाता  हैं  ।
 पा  [|  कर  देगा  ।

 वहां  पर  किसी  व्यक्ति  का  कत्ल  होता  है  तथा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 तब  पुलिस  वालाਂ  संदेश  भेजता  ह  कि
 किया  गया  |

 को  कह  सावधान  रहे  ।  गवाह  लोग  उसे
 t प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 फंसा  रहे  हैं  ।”  अथवा  कोई  स्त्री  मारी  जाती
 खण्ड  १६५

 है  जो  विधवा  होती  है  ।  आशंका  यह  होती  है

 कि  ससुर  ने  ज़हर  दिया  है  ।  जब  तक  वह  संशोधन )

 १०,०००  रुपय ेन  उसे  फंसा  दिया  जाता  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  खण्ड  के

 बारे  में  किन्हीं  संशोधनों  की  सूचना  दी  गई  है  ?
 हैं  ।  वह  व्यक्ति  अपनी  जान  के  डर  से  रुपया

 दे  देता  हैं  ।  कृपया  एक  बात  याद  रखिये  ।
 श्री  झूलन  सिन्हा

 में  आप  को  फिर  अपने  अनुभव  से  कहता  खण्ड  २.  के  बारे  में  मेरे  संशोधनों

 हूं--जब  कभी  ज़बरदस्ती  घूस  ली  जाती
 की  संख्या  १  और  ३  है  ।  पृष्ठ  १,  पंक्ति ७.

 है  तो  घूस  लेने  वाले  को  बड़ी  आसानी  से
 में  के

 बाद  जुरमाने
 के  साथ

 पकड़ा  जा  सकता  है  ।  तथा  उसमें  उसे  कोई  अथवा  जुरमानेਂ  शब्द  रखे  जायें  ।

 कठिनाई  नहीं  क्योंकि  जो  व्यक्ति

 अपनी  बात  को  अधिक  स्पष्ट  करने
 घूस  देता हैं

 वह  नाराज़  हो  कर  गवाही
 कि

 देता  परन्तु जिन  मामलों  में  अधिक  ६)  लिय  में  आपका  ध्यान  भारतीय  दण्ड

 नफ़ा  कमाने  के  लिये  घूस  ली  जाती  विधि  की  धारा  १६५  की  तथा  विधेयक  में

 किये  जाने  वाले  संशोधन  की  ओर  दिलाता एक  ही  अवसर  पर  नहीं  बल्कि  अवसर  के
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 झूलन

 श्री  सिंहासन  सिंह हूं  ।  भारतीय  दण्ड  विधान  की  धारा  के

 दक्षिण  :  मेरा  संशोधन  इस  प्रकार
 अपराधी  को  दो  वर्ष  तक  कंद  अथवा

 से किया  जा  हैं  अथवा  क़ंद

 या  जुरमाना  दोनों  हो  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  इस  पृष्ठ  १  पंक्ति८  three

 के  संशोधन  के  अनुसार  अपराधी  दाऊद  के  स्थान  पर

 को  तीन  वर्ष  तक  कैद  हो  सकती हैं  अथवा  seven  शब्द  रखा

 जुरमाना  किया  जा  सकता  है  अथवा  जुरमाना  जाय  |

 पया  क़ैद  दोनों  किये  जा  सकते  हैं  ।  में  नहीं
 क़ानून  में  इस  समय  घूस  लेने  वाले

 चाहता  कि  न्यायालय  को  यह  विवेक  दिया
 तथा  घूस  बने  वाले  के  लिये  जो  दण्ड  रखा

 जाय  कि  अपराधी  को  केवल  जुरमाना  कर  के
 गया  वह  बहुत  कम  हैं  कानून  को

 छोड़  दे  ।  इस  सामाजिक  अपराध  को
 बदलते  समय  हमें  अपराधियों  के  प्रति  बड़ा

 रोकने  का  उपबन्ध  इस  प्रकार  का  होना
 कठोर  बर्ताव  अपनाना  चाहियें  |  मेरा  सुझाव

 जिस  से  कि  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव
 है  कि  घूस  लेने  वाले  को  सात  वर्ष  का  दण्ड

 ।  इस  विधेयक  में  दण्ड  को  बढ़ा  कर
 मिलना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  से  घूस  देने

 अपराधी  के  मन  में  भय  पैदा  करने  का  यत्न  वाले  को  भी  सात  वर्ष  क़ंद  का  दण्ड  मिलना

 ही  किया  गया  है  ।  में  यह  चाहता  चाहिये  |  हम  देखते  हैं  कि  बड़े  बड़े  व्यापारी

 हूं  कि  इस  काम  को  बनाये  रखने  के  लिये
 अधिकारियों

 कोजा  जाकर  घूस  पेश  करते  हैं  ।

 कंद  तथा  जुरमाना  दोनों  प्रकार  का  दण्ड
 मेरा  संशोधन  दण्ड को  बढ़ा  देने  के  बारे  में

 जाय  |  पिछले  कुछ  वर्षों  से  घूस  लेने
 है  जिस  से  अपराधी  तथा  अपराध  का  इरादा

 तथा  देने  वालों  की  संख्या  बहुत  ही  रखने  वालों  को  दिक्षा  मिल  सके  ।

 गई  है  ।  भ्रष्टाचार  से  रहित

 का  मिलना  बहुत  ही  कठिन  हो  उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  माननीय  मंत्री

 इसे  स्वीकार करते  हैं  ? गया  है  ।  अपराधी  से  यह  हौसला  नहीं  रहना

 कि  केवल  जुरमाने  का  भुगतान  कर

 ही  वह  छूट  जायगा  ।  यही  बात  में  माननीय  डा०  काटजू
 :

 मेरी  स्थिति  यह  हे  में

 ने  इस  विधेयक  को  बनाने  में  टेक  चन्द  समिति
 न्ग्ह  काय  मंत्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।  a

 की  सिफारिशों  का  अनुसरण  किया  ot

 उस  समिति  ने  यह  सिपारिश  की  थी  कि  दो
 महोदय  परन्तु  आप  का

 वर्ष  के  स्थान  पर  तीन  aT  के  दण्ड  की  aq-
 संशोधन  यह  नहीं  है  ।

 की  जाय  तथा  कि  अपराध  करने  के

 लिये  पुरुत्साहित  करने  वाले  को  भी  उतना भरी  झूलन  सिन्हा
 :  में  आप  का  ध्यान

 ्र  ही  दण्ड  मिले  |  जहां  तक  सहित शूल  संशोधन  की  ओर  दिलाता  &  |
 अथवा  बिना  शब्दों  का  सम्बन्ध

 स्पष्ट  है  कि  संशोधन  के  छापने  में

 कोई  ग़लती  रह  गई  है  जिसके  लियें  में  र  रन
 एक  वकील  के  नाते  कहते  हुये  में  आप  को

 नहीं हुं
 बतला  सकता  हूं  कि  इसमें  दो  पहलुओं  पर

 विचार  करना  पड़ेगा  ।  प्रथम  तो  यह  कि  अब

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हम  हम  यह  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  कि  ऐसे  सब

 को  बाद  में  लेंगे  ।  मुक़दमों को  विशेष  न्यायाधीश  सुना  करेंगे
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 बहुत  वरिष्ट  न्यायाधीश  शी  एस०  वीरण  राम स्वामी  :

 होंगे  तथा वह  प्रत्येक  अपराध  के  दोष  सिद्ध  मेरा  सुझाव  भी  दण्ड  को  पांच  क्षे  तक  कर

 होने  के  पहलू  पर  भली  प्रकार  से  विचार  देन  के  सम्बन्ध में  है  ।

 करेंगे  ।  दूसरा  पहलू  यह  हैं  कि  यर  विधि
 सांसद  काय  मंत्रो  (at  सत्य  नारायण

 के  अन्तर्गत  का  दण्ड  देना  आवश्यक

 तो  हम  सब्र  को  विदित  है  कि  किसी  safer  प्रायः  वे  पांच  वर्ष  के  दण्ड  के  पक्ष

 को  एक  दिन  क़ैद  का  दण्ड  दिय  जा  सकता  में  हें  ।

 है  |  इसका  मतलब  ag  कि  वह  न्यायालय
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  भाननीथ  मंत्री

 से  सीधा  अपने  घर  चला  जाता  है  ।  अब

 यदि  न्यायाधीश  का  विचार  यह  हो  कि  उसके  इसे  स्वीकार  करें  तो  मैं  शेष  के  संशोधनों  को

 सामने  पड़े  मुक़दमे  में  क़द  का  दण्ड  नहीं
 बीच  में  से  छोड़  दूंगा  ।

 मिलना  परन्तु  विधि  के  अनुसार

 क्रंद  का  दण्ड  अवश्य  मिलना  चाहिये  तो  बह
 श्री  एन०  सामना  :

 मुझे  इस

 संशोधन  के  स्वीकार  किये  जाने  पर  एक
 एक  दिन  क़ैद  दण्ड  दे  देते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त

 आपत्ति  है  ।  मुख्य  धारा  १६१  में  यह  लिखा
 और  कुछ  नहीं  होता  ।  इस  लिपे  मेरा  अपना

 ह  कि  दण्ड  केवल  ३  वर्ष  का  कारावास  हो
 विचार  यह  है  कि  तीन  वर्ष  क़ैद-दण्ड  बहुत

 ठीक  ही  है  ।  यदि  सदन  की  सामान्य  भावना
 अथवा  जुरमाना  हो  या  दोनों  हों  ।  यदि

 अब  हम  पांच  वर्ष  रखें  तो  प्राविधिक रूप  से
 यह  हो  कि  तीन  ay  के  स्थान  पर  यह  दण्ड

 बह  हालत  होगा  |
 पांच  ay  होना  चाहिये  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  हैं  ।  हमें  के  साथ  अथवा  बिना  डा०  काटजू  :  में  अपने  माननीय  मित्र

 जुरमाने  के  wer  भी  ले  लेने  चाहियें  तथा
 ~  का  बहुतਂ  आभारी  हूं  ।  इसे  तीन  वर्ष  a  रहने

 हमें  इस  बात  को  सत्र  न्यायाधीशों  के  विवेक

 पर  छोड़  देना  चाहिये  अथवा  अतिरिक्त
 दीजिये  |  कुछ  भीਂ  समिति  ने  इस  सारे

 न्यायाधीशों  अथवा  सहायक  सत्र  न्यायाधीशों  प्रश्न  पर  क्वार  कर  लिया  हे  तथा  wae

 के  विवेक पर  छोड़  देना  चाहिये  ।  कारण  यह  बाद  अपने  परिणामों  पर  पहुंचीਂ  हैं  ।

 fe  जहां  तक  दण्ड  की  मात्रा  का  सम्बन्ध

 यह  बात  उन्हीं  पर  छोड़  दी  गई  है  ।  हम
 उपाध्यक्ष  सहोदर  :  तो  किसी  भी  प्रस्ताव

 से  केवल  अधिकतम  मात्रा  को  निश्चित  कर  को  किया  गया  नहीं  समझा  जा  सकता  ।

 दिया  हैं  ।  कोई  न्यायाधीश  चाहे  तो  एक  मास
 तथा  जिस  प्रकार  से  यह  ज़ोर  पकड़ता  जा

 का  या  तीन  वर्ष  का  दण्ड  दे  सकता  हैं  ।  यदि

 सदन  का  ऐसा  विचार  है  कि  हमें  इस  दण्ड
 रहा  उसे  सामने  रखते  हुये  में  चाहता  हूं

 को  बढ़ा  कर  पांच  वर्ष कर  देना  चाहिये  तो  कि
 कद

 के  साथ  साथ  जुरमाने  का  दण्ड  भी

 q  पांच  ay  के  सुझाव  को  स्वीकार  करने  रखा  जाय
 ।  चाहे  जुरमाना  एक  रूपया

 के  लिये  भी  तैयार  हूं
 ।

 यदि  इस  सुझाव  को

 सामान्य  हसन  प्रप्त  तो  में  इसे  स्वीकार
 श्री  झूलत  सिन्हा  :  हमें  जुरमाने  की

 करता  हूं
 ।

 जहां  तंक  ahaa  रूप  से  जुरमाना

 किये  जाने  का  सम्बन्ध  में  इस  प्रश्न  को  ब्यक्स्था  करनी  चाहिये  तथाਂ  इस  बात  को

 अभी  एक  ओर  रहने  देता  हूं  ।  मेरा  व्यक्तिगत  न्यायालय  पर  छोड़  देना  चाहिये  कि  हर

 मत  तो  यह  है  |
 मामले की  स्थिति  के  अनुसार  जुरमाने करे  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  में  इस  बात  को  उपाध्यक्ष  महोदय :  बहुत  अच्छा  |

 पसन्द  नहीं  करता  |  माननीय  मंत्री  नें  कहा  क्या  सदन  माननीय  सदस्य  को  अपने  संशोधन

 हे  कि  वह  इस  संशोधन  स्वीकार  नहीं  के  वापस  लेने  की  अनुमति  देता  है
 ?

 करते
 ।  उस  के  बाद  माननीय सदस्य

 और  सदन  की  अनुमति  से  वापस

 तके  कर  रहे  हें  ।  यह  ठीक  नहीं  है  |
 ले  लिया  गया |

 श्री
 झलन  सिन्हा  :  में  अपने  संशोधन  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  खण्ड  ९

 कौ  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।
 को प्रस्तुत  करता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जभी  उन्होंने  इतनी  २  इस  विधेयक  का

 शीघ्रता  से  संशोधन  को  वापस  लेना  था  तो  अंग  बने  ।''

 उन्होंने  इसे  प्रस्तुत  हीਂ  क्यों  किया
 ?

 क्या

 सदन  के  समय  को  इस  प्रकार  से  व्यर्थ  में  नष्ट

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 किया  जायगा  ?  में  आपके  संशोधन  को  खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बना  लिया

 || ह  ।
 सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करूंगा  जिससे

 .

 अस्वीकृत  हो  जाय  |
 इसके  सदन की

 बठक

 कुछ  माननीय  इस  बार  जाने  १५  BR4R  सवा  आंट

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हो  गई  ।


